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 +

 [  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 |  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 |  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 1९६८-४९  श्री  हरजीत  सिंह  सरहदी  :

 थी  राय  :

 [a  हेम  wea
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मंत्री  ate  विभाग के  सचिव  के  सम्बन्धों  को  विनियमित

 करने  के  लिये  नियम  बनाये  श्र

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  यह  मसला  विचाराधीन  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  मंत्रियों  श्र  सचिवों  के  सम्बन्ध  पहले  से  ही  सुस्पष्ट  नहीं  हैं  ?

 कौन  सी  नयी  कठिनाइयां  उठ  खड़ी  हुई  हैं  कौर  कौन  कौन
 से  मुख्य  प्रदान  विचाराधीन हैं

 ?

 गो०  ब०  पन्त  :  सचिव  ate  मंत्रीगण  काफी  समय  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  पारस्परिक

 व विश्वास  के  झ्राघार  पर  सुचारु
 रूप  से  अपना  काय॑

 चलाना  होता  है  ।  मेरे  ख्याल  से  बही  श्राघारभूत

 मूल  sist  में

 २७०१
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 ad  है  ।  कार्य  के  शीघ्रता पूर्ण  निबटारे  के  लिये  कुछ  व्यौरेवार  नियम  होने  चाहियें  अथवा

 और  प्रत्य  प्रश्नों  पर  विचार  किया  जा  सकता है

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  हाल  के  जीवन  बीमा  निगम-कांड  के  परिचित  मंत्रियों  शौर  सचिवों

 के  किये-संबंधों  को  स्पष्ट  रूप  में  निश्चित  कर देना है  ।  इस  संबंध  में  कुछ  कठिनाइयां  रही

 क्या  सरकार  इस  प्रश्न  के  इस  पहलू  पर  कौर  बात  पर  भो  विचार  कर  रही  है  फि  मंत्रालय

 द्वारा  जिन  महत्वपूर्ण  seat  का  निबटारा  जाना  हे  उनक  संबंध  में  मंत्री  कौर  सचिव

 के  बीच  उत्तरदायित्व  का  बंटवारा  किस  प्रकार  होना  चाहिये
 ?

 fait गो०  ब०  पन्त  सामान्यतया  मंत्री  ही  मंत्रालय मं  होन  वाले  प्रत्येक  काय क

 लिये  उत्तरदायी होगा

 fot  हेम  बरुश्रा : वया मौजूदा दया  मौजूदा  परिस्थितियों
 मं

 सचिव  लोग  मंत्रियो ंके  उपासंग

 परामशंदाता
 के

 रूप
 में  कार्य

 करते  जैसा  जीवन  बीमा  निगम  शर  मुंदड़ा के  सौदे  में  प्रगट

 हु प्रा था
 ?

 श्री to  qo  नित  वे  सहायक  शौर  सहकर्मी  होते हैं  ।

 श्री  प्रकाशन  वीर  शास्त्री  :  कया  में  जान
 सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  को  कुछ  इस प्रकार  के

 सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  कि  इस  तरह  के  उच्च  न्यायाधिकरण  की  नियुक्ति  की  जो  मंत्रियों  ग्रोवर

 विभागीय  अधिकारियों  के  बीच  में  इस  तरह  के  कानफ्लिक्टस  का  समाधान  कर  सके  ?

 श्री  गो०  Fo  पहली  दफ़ा  सुन  रहा  हं  सवाल के  रूप  में

 श्री  हरिश्चन्द्र साथर  :  क्या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  सम्बन्धी  विवाद  उठने

 के  बाद  से  सचिवों  ने  यह  महसूस  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  कि  वे  बड़ी  कठिन  स्थिति में  हैं  ?  यदि

 ऐसी  बात  तो  ae  कौन  सी  कठिनाई  है  जिसका  उन्हें  सामना  करना  पड़  रहा  है  प्रौढ़  जिसे

 इस  विषय  पर  नये  सिरे  से  विचार  कर  दूर  करना  चाहते  हैं  ?

 fat  गोद  पन्त  :  मेरे  विचार  से  किसी  भय  को  दूर  करने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  नियम

 किसी  भय  को  दूर  करने  के  लिये  वरन  कार्यपद्धति  में  सुधार  करने  के  लिये  बनायें  ज़ाते  हैं  ।

 इस  सुझाव  से  तो  ऐसा  लगता  है  कि  ऐसे  नियमों  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  इस  पर  भी  विचार

 करूंगा ।

 उच्च  न्यायालयों  में  छुट्टियां  ate  काम  के  घंट

 +

 ei  श्रीनारायण दास

 1९६९-९४  श्री  दी०  चं०  फार्मा

 |  डा०  रास  सुलग  सिंह
 :

 [ i  कालिका  सिंह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ५  LENS  के  तारांकित  पन्न  संख्या  १३३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उच्च  न्यायालयों  में
 छुट्टियां  कम  करने  कौर  काम  के  घंटे  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  कौर

 कितनी  प्रगति  हुई

 अंग्रेजी  में
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 क्या  उच्चतमं  न्यायालय  की  छ  प्  की  अवधि  में  भी  कुछ  कभी  हुई  कौर

 यदि  तो  कितनी  ?

 मंत्री  गो०  (५  अ्रगस्त  PEAKE  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 १३३  का  उत्तर  दिये  जान  के  बाद  से  बम्बई  और  मद्रास  के  उच्च  न्यायालयों  ने  चालू  पत्री-वह  में

 काम  के  दिन  बढ़ा  कर  २१०  कर  दिये  हैं  प्रौर  प्रासाम  के  उच्च  न्यायालय  ने  काम के  qe  ४  से  बढ़ा

 कर  दिये  है ं।

 शर  संविधान  के  ares  से  पुत्र  संघीय न्यायालय  की  ४
 महीने  के  लिये  वार्षिक

 छुट्टियां  होती  थीं  ।  उच्चतम  न्यायालय  की  स्थापना  के  समय  से  वार्षिक  छुट्टियों  में  दो

 हफ्तों

 की

 कमी  कर  दी  गयी  थी  ।  १९५७  में  इसे  घटा  कर  ३  महीने  कर  दिया  गया  शर  Leys में  इनकी

 अवधि  १०  सप्ताह  से  अधिक  कर  दी  गयी  है  ।

 थ्री  श्रीनारायण  दास  कया  अन्य  उच्च  न्यायालयों  ने  कुछ  समय  दिया  गया  यह  सुझाव

 मानने  से  ईं  कार  कर  दिया  था  कि  या  तो  छुट्टियों  की  अवधि  कम  कर  दी  जाय  अथवा  काम  के  घंटे

 का  दिय  जाये  ?  यदि  तो  ह  कौन-कौन  से  न्यायालय  थे  ?

 थ्री  गो०  ब०  पन्त  :  तीन  या  चार  बल्कि  तीन  उच्च  न्यायालयों  को  छोड ़कर  शेष  सभी ने

 इस  सुझाव  को  मान  लिया  प्रौढ़  इन  तीनों  को  भी  यह  मानने  के  लिये  राज़ी  किया  जा  रहा  है  कि

 वर्ष  में  कम  से  कम  २१०  काम  के  दिन  रहने  चाहियें  |

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  जिन  उच्च  न्यायालयों  ने  इस  सम्बन्ध  के  सुझावों  को  नहीं  माना  है

 इनका  तक  क्या  हैं ?

 fat  गो०  ब०  पन्त  तके  यह  है  कि  त्री  में  २००  काम  के  दिन  होने  का  प्र  यदि

 उन्हें  २१०  दिन  काम  कराया  गया  तो  उन्हें  कठिनाई  होगी  ।

 थ्री  राधे  लाल
 व्यास

 :
 क्या  म॑  यह  जान  सकता हूँ

 कि
 जब  सुप्रीम

 कोट
 कौर  हाई  कोर्ट  में

 एकदम  इतना  अधिक  काम  बकाया  तो  क्या  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  ag  वैकेशन  बिल्कुल

 ख़त्म  कर  दी  जायें  कौर  अगर  अजीज़  को  अराम  करने  की  जरूरत  तो  वे  हक  की  छटी  ले  लिया

 जिस से  दोनों  काम  हो  करें
 ?  क्या  शासन  इस  पर  विचार करेगा  ?

 श्री  गो०  ब०  पन्त  वह  २१०  दिन  मनाने में  ही
 काफ़ी  दिक्कत  हो  रही  है

 ।

 श्री  दी०  चे  दार्मा  क्या  उच्च  न्यायालयों
 के

 *निक  काम  के  घंटों में  ५ कुछ  वृद्धि की

 गई  है
 ?  यदि  तो  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों में  कितनी  कितनी  ?

 श्री  गो०  न्०  उच्च  न्यायालय  झ्रामतौर पर  दिन  में  ५  घंटे काम  करते  लेकिन

 कुछ  उच्च  न्यायालय  4/98 घंटे
 और  एक  या

 दो  ५  घंटे  काम  करने  को  राज़ी  हो  गये  हैं  ।

 शनी  तंगामणि  :  aaa  सरकार
 के  परिपत्र  में  जिन

 दो
 बातों  का  जिक्र  है  उनमें

 से
 एक  काम  के  घंटे  बढ़ा  कर  xf,  कर  देने

 के  बारे
 में

 है
 ।

 किन-किन  उच्च
 न्यायालयों ने  a*/  घंटे

 काम  करना  स्वीकार
 कर

 लिया  है  !

 मूल  अंग्रेज़ों में
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 श्र  गो०

 7°

 पन्त
 सदा

 प्रदेश  कार  मद्रास
 के  उच्च

 न्यायलय  ५

 i

 घंटे  काम  करते

 राजस्थान  अ
 प्रौढ़  उड़ीसा  ने  अपने  oa:  म  के  घंटे  बढा  कर  yt कास  कर  दिये है  | |  है हैं  ।  घट  चढ़ा  TDS

 ue],
 ह  ह  ग्रन्थ

 रूप a  दि दन  में  ५  घंटे  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 क्रो  दो०  चल  क्या  ag  सच  है  कि  कुछ  उच्च  न्यायालयों  में  दोपहर  के  भोजन

 की  छूटा का
 समय  घटाया  रहा  है  ताकि  काम

 के
 घंटों  में  कुड

 मिनटों  को  वृद्धि  को  जा  सके
 ?

 fat  पण  ब्०  पत्त  :  उच्च  न्यायालय  टी अरपन  दोपहर  के  भोजन  का  समय  घटाने-बढ़ाने

 के  लिय स्वतंत्र हैं  ।  यदि  दिन  में  ५  ही  घंटे  भी  काम  करें  तो  भो  हमें  उनका  अ्राभारी  होना

 चाहिये  ।  हम  अदालतों  व्यवस्था  में  दख  अन्दाज़ी  नहीं  करना  चाहते  |

 उड़ीसा  सत्य

 TFeoo.  श्री  पाणिग्रहण  क्या  बटालिक  श्रनसंघान  ate  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  संगौंत  नाटक  अकादमी  ने  उड़ोसा  नृत्य  को  प्रोत्साहन  प्रदान  करन  के  लिये

 PEXG—VE  र  PEXE—Ko  में  वित्तोय  waar  दिये  हैं  ;  ak

 यदि  तो  उनकी  राशियां  कितनी  हैं
 ?

 श्रनुसंघान  भ्र  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  (sttgaraa  कबीर )

 संगोत  नाटक  अकादमी  ने  सुचित  किया है  उड़ीसा  नृत्य-नाट्य  को  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  के  लिये

 १९४८-५६ में  १२,८००  रुपये के  ग्रीन  दिये  गये  थे  ।  PEXE—Ko  के  लिये  सांस्कृतिक

 संगठनों  को  अतरदान  देने  का प्रशन  अकादमी  के  विचाराधीन है  |

 श्री  पाणिग्रहण  PEYS—VE  में  कित-किन  संस्थानों  को  अ्रनदान  दियें  गये  थे  ?

 नेशनल  ign  एसोसियेशन  कंटक  इसे  पडोसी  सत्य  के श्र  हनुमान  कबीर

 विकास  के  लिये  ३०००  रुपये  और  उड़ीसी  नाटक  के  सर्वेक्षण  के  २०००  रुपये  मिले  हैं

 डोसा  संगीत  परिषद  इसे  पखावज  वादन  के  लिये  १८००  रूपये  मिले  हैं  ;  उड़ीसा

 सँगीत-नाटक  अकादमी  भव नइ वर  को  संगीत  कौर  नाटक के  सर्वक्षण  के  लिये  ले

 श्री  पाणिग्रहण  मंत्रो  महोदय  ने  हमें  बताया  था  कि  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के

 कि  इस  नृत्य  को  शास्त्रीय  नृत्य  माना  जा  सकता है  या  एक  समिति  नियुक्त
 की  गई

 थी  इसक  सम्बन्ध  में  कौर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्री  हनुमान  कबीर  अकादमी  द्वारा  नियुक्त  समिति  ने  कभी  अपना  अ्रंतिम  प्रतिवेदन

 नहीं  दिया  लेकिन  हमें  ज्ञात  शुभ्रा  है  कि  अकादमी  की  कार्यकारिणी  समिति  ने  यह  निश्चय

 किया  है  कि  शास्त्रीय  नृत्यों  के  भ्र लावा  वे  नृत्यों  के  दो-श्योर  स्वरूपों  नृत्य  और

 अधिक  भारतीय  को  मान्यता  देंगे  ।  उड़ीसा  को  परम्परागत  सत्यों  में  ॥£मिलਂ  कर

 a  rt  गया  है

 नि  सीखने  के  far  कोई किस  MIQ
 शी

 ao  ao  मलिक  क्या  SSI  नृत्य  नकदी  जरे  व्यक्ति  छात्रवत्ति

 धि रहा
 है  ?

 मल  भ्रंग्रेजी में में
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 श्री  हुमा यू नू  कबीर  मुझे  पूर्वसूचना  चाहिये  ।

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  परम्परागत  नृत्यों  की  श्रेणी  में  किन  किन  नृत्यों  को  रखा  गया

 श्री  हुमायूँ  कबीर
 :.

 लक्ष्मण  शादी  को  ।

 श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  सरकार  को  उड़ोसी  नृत्य  सम्बन्धों  तालपत्र
 पर  लिखी  पांडुलिपियों

 को  प्रकाशित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  ?

 श्री  हुमा यू नू  कबीर  मुझे  प्रभी  तक  तो  ऐसा  कोई  श्रम्यावेदन  मिलने  की  बात  याद

 नहीं  ग्रा  रही  लेकिन  यदि  कोई  श्रम्यावेदन  पाया  तो  निश्चय  ही  उस  पर  विचार  किया

 जायगा  ।

 लाटरी  व्यवसाय

 weorr
 FRI92,  श्री  प्रकाशा  वीर  शास्त्री  :  क्या गू  a  काय <4  सलना  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  ऐसी  कई  कम्पनियां  हैं  जो  जाली  लाटरी  व्यवसाय  द्वारा

 रुपया  ठगती  हैं  ;

 इन  कम्पनियों  के  धोखे  से  रुपया  मारने  के  बारे  में  क्या  सरकार
 को

 विदेशों से  भी

 कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि
 तो  क्या  सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की

 कौर

 उसके  परिणामस्वरूप  ऐसी  कितनी  जाली  कम्पनियों  का  पता  चला  है
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  शौर  इस
 बारे में  कुछ

 शिकायतें

 मिली हैं  ।

 शिकायतों  को  उचित  कार्यवाही  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  पास  भेज  दिया  गया

 था  ॥

 चूंकि  बहुत  सी  शिकायतों की  पुलिस  जांच  कर  रही  है  था  उनके  मामले  श्रेदालत  में
 चल

 रहे  इसलिये  ऐसी  कम्पनियों  की  संख्या
 का  पता

 लगाना  मुमकिन  नहीं है
 ।

 श्री  serrate  शास्त्री  :  क्या में  जान  सकता हुं  कि  ऐसे  कौन  से  देश  हैं  जिन  से  इंस  प्रकार

 की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ate  किन  पन  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  इंस  प्रकार  की  इनक्वायरी  की

 जा  रही है  ?

 श्रीमती  आल्वा  :  मलाया  शादी  अन्य  देशों के

 राष्ट्र  जनों  से  वहाँ  बिकने  वाले  लाटरी  के  टिकटों  के  बारे  में  शिकायतें  ass

 श्री  भवत
 दर्शन

 :.  जब
 कि  इस  तरह  की  बोगस  लाटरी  कम्पनियां  हमारे  देश  में  बहुत  बढ़

 रही  तो  क्या  सरकार  स्वयं  ही  एक  अच्छी  लाटरी  कम्पनी  चलाने  का  विचार  कर रही है  ?

 भ्रष् यक्ष  महोदय
 :

 यह
 तो

 का  के  लिये  सुझाव  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  पदम देव  :.  जब  कि  यह  लाटरी  एक  जुमा है  श्र  इसके  बारे  में  कोई  विधान  देश

 के  भ्रमर  नहीं  ऐसी  सुरत  में  सरकार  क्या  कोई  विश्लेषण  आदेश  इसको  बन्द  करने  का  देने  का

 विचार  कर  रही  है  या  इस  चीज़  को  बन्द  करने  के  लिये  कोई  इस  प्रकार  का  अधिनियम  बनायेगी  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब्०  वह  कानून  मौजूद  है  आर  कानून  के  खिलाफ  यह

 कार्रवाई  हो  रही  है  शौर  इसलिये जो  शिकायतें  हैं  उन  पर  जांच  हो  रही है  ताकि उन  पर मुकदमा

 हो  जो  लोग
 कि  ऐसा  कर  रहे हैं  ।

 श्री  प्रकाशा  वीर  शास्त्री  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  भारतवर्ष में  इस  प्रकार  की  कितनी

 जाली  लाटरी  कम्पनियां  हैं  जिन  के  विरुद्ध  सरकारी  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  कहा  है  कि  इसका  पता  लगाना  मुमकिन  नहीं  है  ।

 श्रीमती  श्रावक
 तभी  ऐसी  ३२  कम्पनियां हैं  जिनके  मामलों  की  जांच  हो  रही  है  या

 मुकदमे  चल  ऐसी  ३२  कम्पनियां अथवा  फर्मे  पकड़ी  गई  हैं  ।

 श्री  हेम  बुरा  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  दंड  विधान  की  जिसके

 अधीन  इस  देश  में  लॉटरियां  की  श्रीमतीजी  दी  जाती  सिक्किम  पर  लागू  नहीं  होती  कौर  किस  उपबन्ध

 के  अधीन  सिक्किम  की  लॉटरियां  को  इस  देश  में  अ्रनुमति  दी  जाती  है  ?

 श्री  to  ब०  पन्त  :.  सिक्किम
 के

 अन्दरूनी
 मामले  इस  सरकार  के  नियंत्रण  में  नहीं  हैं  ।

 fait हेम
 बरुआ

 :
 क्या  यह  सच  है

 कि  व  दैनिक-कार्यो मंत्रालय  ने  पहले एक  अवसर  पर

 सिक्किम  के  महाराजकुमार  को  इस  देश  में  इस  लाटरी  को  बन्द  कर  देने  के  लिये  लिखा  था  जिसके

 उत्तर  में  उन्होंने यह  कहा  था
 कि  इस  लाटरी  से  सिक्किम के  राजकोष  को  ७२,०००  रुपयों  का  लाभ

 होता  है  इस  लिये  वे  इसे  बन्द  नहीं  करेंगे  ?

 fat पो०
 ब०  यह  बात इस

 गन
 से

 उत्पन्न
 नहीं  होती

 ।

 fat  हेम  बरूआ  :.  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सिक्किम  सरकार  एक  बदनाम  व्यापार  कर
 >  ay

 रही
 है  !

 प्रिय  महोदय  :  शान्ति ,  शान्ति  ।  हमें  किसी  विदेश  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहिये
 ।

 अपनी  बातें  हमें  अपने  तक  सीमित  रखनी  चाहियें  ।

 श्री  स०  मो०  बीजों  :  क्या  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर
 किया

 गया  है  कि  मंँग्रेजी  शर  देशी  भाषाओं  के  साप्ताहिक  पत्रों  ने  सुगम  वर्ग-पहेलियां  चलाना  आरम्भ  कर

 दी  हैं  जो जाली  लाटरियों  की  किस्म  की  ही  होती  हैं  ?  क्या  सरकार  इन  सभी  पर  प्रतिबन्ध  लगने

 वाली है  ?

 +i  गो०  ब०  पन्त  इन  वर्ग-पहेलियों  को  शासित  करने  वा PAT  पा  ला  कानून  मौजूद

 यदि  कोई  कानून  का  उल्लंघन  करेगा  तो

 दे

 सजा  दी  जा  सकेंगी  ।

 मूल  wast  में
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 cat  ate  टू क्टर ों  का  निर्माण

 +-

 (at  पद्य  देव
 :

 |  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 |  श्री
 स०  मो०  बनर्जी

 1९६७२.  श्री  दी०  Wo  फार्मा

 |  भी  नारायणन  कुट्ट  मेनन
 |

 नरी
 दूसस

 att  विद्याचरण  दिल

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ११  Pays  के  तारांकित wea  संख्या  १२३६८  के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 युद्ध  कारखानों  में  ट्रकों  शर  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  में  ate  कितनी  प्रगति  हुई

 है  ;  ग्रोवर

 ag  सामग्री  कारखानों  में  ट्रकों  कौर  ट्रैक्टरों  के  उत्पादन  के  लिये  भ्रपेक्षित  बैंकिंग

 प्लॉट  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उपमंत्री  युद्ध  सामग्री  कारखानों  में  ट्रकों  atk

 ट्रैक्टरों
 के  उत्पादन  में  संतोषप्रद  प्रगति  हो  रही है  ।  भ्रसेम्बली  लाइन  लगभग  Pee  के

 अन्त  में  चालू  की  गयी  थी  शौर  PEUE  के  अन्त  तक  २५०  बीड़ियों  समेत

 पूरी  तरह  तेयार कर  लो  गयी  थीं  जिनमें  से  २४०  ट्रकों  की  डिलीवरी  भी  दी  जा  चुकी

 जहां तक  टैंकरों  का  संबंध  ४१  डी-१२०  कौर  ३६  डी  o—Go  किस्म के  ट्रक्टर  सेना  कौर

 दण्डकारण्य  ग्र धि कारियों  को  भेज  भी  जा  चुके  हैं  ।

 ट्रक-परियोजना  के  लिये  १.६०  लाख  रुपयों  के  भ्र  ट्रक्टर  परियोजना के  लिये

 Vee  लाख  रुपयों  के  बै लें सिंग  प्लांट  के  met  दिये  जा  चके  हैं  जिसमें  से  चाल  वर्ष  में  दोनों

 के  लिये रियोजनाशओं पर  ११.२०  लाख  रुपया  व्यय  होने  का  अनुमान है  इन  प्रिय

 प्रेरित  ak  भी  मशीनों  का  भ्राडेर  शीघ्र  ही  दे  दिया  जायगा  ।

 पतिदेव
 :  क्या  मंत्री  महोदय

 बतलाने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कितनी  मांग  हैं ्रौर

 हम  कितनी  इस  वक्त  इम्पोर्ट  कर  रहे हैं
 ?

 श्री  रघरामंया  :  में  पहले  ट्रैक्टरों  के  बारे में  बताऊंगा  ।  दण्डकारण्य  परियोजना
 ak  ame  नहर  परियोजना  की  विभिन्न  मांगें  हमारे पास  हैं  सेना  ने  डी किस्म  के
 LY  ट्रेक्टर  मांगे  डी-४२  किस्म  के  लिये  सेना  की  मांग  ७४  ate  दण्डकारण्य  परियोजना

 की  १६,  कौर  राजस्थान  नहर  की  १०  डी-५०
 के

 लिये

 भरिया  महोदय
 :  हमें  यह  सारा  ब्यौरा  नहीं  कुल  कितने  ट्रक्टर  चाहियें ?

 स्पष्ट  है  कि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  प्रतिरक्षा  विभाग  के  अलावा  गैर-सरकारी
 उपयोग  के  लिये  कितने  ट्रैक्टरों  की  जरूरत

 ee

 मूल  अंग्रेजी  में



 RV0G
 at ae

 ao
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 मंत्रो  कृष्ण  में  बार-बार  बता  चुका  हूं  कि  मौजूदा  व्यवस्था  में

 युद्ध  सामग्री  कारखाने  केवल  झन मान  के  झ्राधार  पर  ही  इनका  निर्माण  नहीं  कर  सकते  ।  उन्हे

 निर्माण  यहां  तक  कि  सेना  के  लिये  भी  निर्माण  करने  अनुमति  तभी  दी  जाती  है  जब

 ez  उनके  पास  भेजा  जाय  ।  इसलिये  यदि  किसी  गैर-सरकारी  पार्टी  को  या  किसी  सरकारी

 विभाग  को  उनकी  आवश्यकता  हो  तो  उन्हें  हम  से  कहना  होगा  कौर  यदि  विदेशी  मुद्दों

 देदी  गयीं  तो  युद्ध  सामग्री  कारखाने  उनका  निर्माण
 कर

 देंगे  |

 गोविन्द  दास  जहां  तक  खमरिया  के  युद्ध  सामग्री  कारखाने  का  संबंध  क्या

 वहां  भी  ट्रकों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  हैं  ;  कौर  यदि  तो  वहां  से  कितनी  श्रावश्यकतायं

 पुरी  की  जातों  हैं
 ?

 श्री  मेनन  :  मेरे  ख्याल  से  खमरिया  में  किसी  भी  गाड़ी  का  निर्माण  नहीं  किया

 जाती

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  पिछले  सत्र में  एक  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने

 कहा  था  कि  निर्माण  के  कार्यक्रम  के  अनुसार  पांच वर्षों  के  भीतर  इन ट्रकों  के  eo  प्रतिशत

 हिस्से-पुज  भारत  में  बनने  ae  शेष  १०  प्रतिशत  भ्रांत  जटिल  प्रकार  के  होने  के

 कारण  यहां  नहीं  बन  सकेंगे  ।  ये  १०  प्रतिशत  पुर्जे  हिस्से  में  कब  तक  बन  सकेंगे  कौर

 क्या  इन  पुर्जों  को  इस  देश  में  बनाने के  संबंध  में  ~~ ac  संबंधी  कुछ  बाधा ये हैं  ?

 fat  कृष्ण  मेनन
 :

 ये  काफी  भ्रनुदार  ढंग  से  लगाये  गये  अनुमान  हम  उनसे
 wt

 बढ़  जाने
 का  प्रयास

 पांच  वर्ष
 की  अवधि

 काफी
 लम्बी  यह  कहना  कठिन

 हैं
 कि

 इस
 देश  में  क्या-क्या  घटनायें  हो  जायंगी  कौर  हम  जिन  उपकरणों  का  अब  उपयोग  कर  रहे

 हैं  इनका  उपयोग  चालू  भी  रहेगा  या  नहीं थ

 श्री  स०  Ato  बनर्जी  :  सेना  को  प्रतिशत  जितनी  ट्रकों  ate  ट्रैक्टरों  की  श्रावश्यकंता

 पड़ती  है  कया  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  युद्ध  सामग्री  कारखानों  में  इन  के  निर्माण  की  मौजूदा  गति  से

 इन्हें  पूरा  कर  कौर  यदि  हां तो  कितने  वर्षों  में  ?

 vat  कृष्ण  सेना
 :

 इस  समय  निर्माण  कुछ  निश्चित  किस्मों  तक  सीमित है  ।  व्यवस्था

 भी  कुछ  किस्मों  की  गाड़ियों  तक  ही  सीमित  जहां तक  सेना की
 श्रावश्यकताश्रों

 का
 संबंध

 यदि  सामान  उपलब्ध  हो  तो  हम  adam  श्र  संभावित  सभी  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा

 कर  लॉग ।

 राम  सुलग  मंत्री  महोदय  ने  दण्डकारण्य  को  इन  ट्रकों  के  संभरण  का  जिक्र

 किया था  ।  कया  ३  टन  रंजन  वालीं  ये  ट्रक  दण्डकारण्य  श्र  अन्य  पर्वतीय  स्थानों में  उपयोग

 सिद्ध  यदि  तो  क्या  एक  टन  वजन  वाली  dat  के  निर्माण  की  कोई  हैं

 जो  संभी  vd  स्थानों  में  उपयोगी  सिद्ध  हो  avis

 ची  कृष्ण  हमने  दण्डकारण्य  को  ट्रकों  के
 संस्मरण

 के
 बारे

 में
 तो  कुछ  नहीं  कहा

 जिसका
 उन्होंने  ट्रैक्टरों

 के
 बारे

 में
 कहा

 था
 ae  प्रदान  ट्रकों  शर  ट्रैक्टरों

 दोनों
 से

 सम्बन्धित
 दण्डकारण्य के  लिये

 ट्रैक्टर  बनाये
 जाते

 ट्रंक॑  नहीं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राम  सुभग  सिह  :  क्या  लगभग  एक  टन  वजन  वालों  तक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं

 जो  पति  स्थानों  में  भी  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्यों  को  उत्तरों  को  समझना  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  ने

 कहा  है  कि  जब  तक  सैनिक  waar  सतेनिक  अधिकारियों  द्वारा  ्र  डर  नहीं  दिये  जाते
 वह

 किसी  चीज  का  निर्माण  नहीं  करते  वह  दण्डकारण्य
 के  लिये  नहीं

 बना  रहें  हैं  ।
 इसलिये

 उनसे  पूछने  से  कोई  लाभ  भी नहीं  है  क्योंकि वहू  अपने  sy  पहले  भो  नहीं  करते

 विद्याचरण  शुक्ल  :  पिछले  एक  अवसर  पर  श्री  फीरोज  गांधी
 ने  यह  सवाल  उठाया

 था  किं
 जब  तक

 गर  सरकारी  लोग  या  सरकारी  विभाग  अगर  न  दें
 तब

 तक
 युद्ध  सामग्री

 कारखाने  निर्माण  नहीं  करते  कौर  सरकारी  विभाग  युद्ध  सामग्री  कारण  नों  को  तब  तक  इंडेक्

 नहीं  दे  सकते  जब  तक  वें  उस  प्रकार के  उपकरणों  का  निर्माण  न  करते  हों  ।  उस  समय  मंत्रो

 महोदय  ने  यह  उत्तर  दिया  था  कि  वे  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रह ेहैं  कौर  दोनों  में  मेल  बे  तना

 चाहते हैं  ।  उस  विचार  का  क्या

 श्री  गांधी  :  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  ध्यान  रखते  कि  बाजार में  टुक

 की  aa  तब  तक  नहीं  मिलती जब  तक  लेने  वाला  वास्तविक  कीमत  से  ५-६  हजार  रुपया

 अधिक  देने को  तैयार  न  हो  क्या  सरकार  निर्मित  ट्रकों  में से  कुछ  कों  सतेनिक
 उपयोग

 के
 लिये

 देने के  seq  पर  विचार  किया  है  या  वह  इस  पर  विचार

 feat  कृष्ण  मेनन  :
 म॑  पहले  इस  प्रदान

 का  उत्तर दे  चुका  हूँ  ।  यदि  युद्ध  सामग्री  sant

 को  इवेंट  भेजा  जाय  तौर  गैर-सरकारी  लोग  आवश्यक  विदेशी  मुद्राओं  को  व्यवस्था  कर  ae

 तो  मौजूदा  नियमों के  भ्रनुसार  युद्ध  सामग्री  कारखाने  उन्हें  संभरण  कर  सकते  हैं  ।

 भारतीय  खड़गपुर

 +

 स०  to  सामन्त

 |
 थी  gata  हंसदा

 :

 1*६७३--<  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 |  श्री
 स०  मो०  बनर्जी

 Lett  पाणिग्रहण :

 कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  २७  १९५९  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  ८१६  के  उत्तर के  सम्बन्ध  म  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  खड़गपुर  के  कार्यकरण  गौर  विकास  again

 करने
 के  लिये  बनाई  गयी  पुर्नविचार  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार

 ने  विचार कर  लिया
 शौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 वैज्ञानिक  झनुसंघान  शर  सास्कृतिक-कार्य
 मंत्री  gare  :  (=)  नहीं  ।

 संस्था के  गर्व नरों  क  बोर्ड की  टिप्पणियां  प्रतीक्षित

 seq  उत्पन्न हीं

 wait  में

 «Chassis.
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 श्री  स०  खं०  सामन्त :  यह  पुरविक़ार  समिति  कब  बनाई  गई  थी  ate  क्या  इसके

 प्रतिवेदन  के  देने  के  लिये  कोई  समय-सीमा  निर्घारित  की  गई  थी  ?

 श्री  कबीर  पुनर्विचार  समिति  PVE  के  प्रारम्भ  में  स्थापित  की  गई  थी  ate

 इसने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया है  केवल  गवर्नरों  के  बोड़  का  प्रतिवेदन  प्रतीक्षित  है  ।

 fat  स०  चे  सामन्त  :  यह  पुरविक़ार  समिति  क्यों  बनाई  गई  थी  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  यह  समिति  हमारी  सामान्य  प्रथा  के  अनुसार  बनाई  गई  थी  ।

 बड़ो  राष्ट्रीय  संस्थापकों  के  मामले  में  हम  उनके  कायें  का  पांच  at  बाद  पुनरावलोकन  करते  हैं  ।

 fat  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  इस  समिति  ने  कानपुर  में  उत्तरी  उच्च  प्रौद्योगिकी  संस्था

 के  विकास  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  ate  यदि  तो  उनका  प्रतिवेदन  क्या है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  यह  समिति  भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  से  सम्बन्धित

 थो

 श्री  do  ब०  विट्ठल  राव  :
 इस  पुर्नविचार  समिति  ने  aoa  प्रतिवेदन  प्रशासी  निकाय  को

 श्री  दिया  ait  वह  उसकी  जांच  कब  समाप्त  क  करेगा  ?

 fat  हुमायूँ  कबीर  :  पुर्नविचार  समिति  ने  Re  PENE  को  अपना  प्रतिवेदन

 दिया  ।  प्रशासी  निकाय  ने  उस  पर  हिस्सों  में  विचार  किया  |  नियुक्त  उप-समिति  इस  पर  ७

 Rego  को  विचार  करेगी  गौर  गवर्नरों  का  बोर्डे  इस  पर  १३  &&  ६०  को  विचार

 कृ  करेगा  ||

 पति  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  इस  संस्था  में  विद्याथियों  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रस्ताव है
 ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  यह  प्रश्न  इससे  उत्पन्न  नहीं  होता  इस  समय  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  |

 Tat  स०  चे  सामन्त  :  क्या  खनिजोद्योगिकी  विभाग  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई

 टिप्पणी  की  गई  कौर  यदि  तो  किसी  सुधार  का  सुझाव  दिया  गया  है  ?

 गनी  हुमायूँ  कबीर  जेसा  कि  में  पहले  बता  चुका  सिफारिशों  पर  द्वारा

 विचार  fet  जाने  से  पहले  उन्हें  गोपनीय  समझा  गया  है  |

 श्री  त०  ब०  विट्ठल राव  :  क्योंकि  इस  पुर्नविचार  समिति  का  प्रतिवेदन  केवल  भारतीय

 प्रौद्योगिकीय  खड़गपुर  के  लिये  हो  भ्रपितु  बम्बई  ate  मद्रास  की  प्रौद्योगिकीय  संस्थापकों

 के  लिये  भी  हित  कर  सरकार  इसकी  शीघ्र  जांच  करेगी  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  मेंने  ब्यौरा  दे  दिया है  ।  गवर्नरों  के  बोझ  ने  इसके  विचार  के

 लिये  १३  %&qo  नियत  की  है  कौर  विज़िटर  द्वारा  सिफ़ारिशों  पर  विचार  किये  जाने  के

 मेरे  विचार  में  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 faa  das  में

 *Minerology.
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 पिलाना  लिग्नाइट

 मायूर
 1*९७४./  श्री  त०  ब्७  विट्ठल  राव :

 श्री  तंगामणि

 att  go  मधुसूदन  राव

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  बीकानेर  डिवीज़न  में  पिलाना  में  लिग्नाइट  निक्षेपों  के  खले  रूप  से  खनन  की

 सभावना ग्र ों  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  विशेषज्ञ  गर्मी  ने  अरपना  प्रतिवेदन  दे

 दिया है

 क्या  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  ah

 उसमे  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 खान  ike  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  कौर  विशेषज्ञ  समिति

 ने  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ate  उस  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 इस  बात  पर  सरकार के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  के  बाद  काल  किया  जावेगा  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथर  :  क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  इस  खान  का  खनन-कायम  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  कौर  उसमें  न  होने  पर  द्वितीय  पंचवर्षीय  .
 योजना  के  आरम्भ  में  शुरू  किया  जाना

 वह  काय  किस  कारण  से  रुका  शर  बरबाद  हुए  समय
 को  पूरा

 करने  के  लिये  अब

 सरकार  क्या  कार्य  करेगी  ?

 स्वर्ण  fag  इस  खान का  संचालन  इस  समय  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जा

 मुझे  इस  बात  का  पता  नहीं  है  कि  उनकी  योजना  के  अनुसार उन्हें  अरपना  उत्पादन

 बढ़ाना था  प्रौढ़  किस  प्रकार  बढ़ाना  था  |  ag  प्राविधिक  समिति  राज्य  सरकार  को

 सरथ-व्यवस्था में  सुधार  पर  खानों  के  प्राविधिक  कार्यकरण में  सुधार  के  बारे  में  परामर्श  देने  के
 लय  बनाई गई  थी

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  होने
 तक  योजना  आयोग  द्वारा  योजना  are  परियोजना  के  श्रतुमोदित  न  किये  जाने  के  कारण  इस  खान

 का
 खनन-किये  रुक  गय  प्रौढ़  इन  सब  वर्षों  में  इस  क्षेत्र  का  रुक  गया  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह
 :  जी  नहीं  ।  यह  सच  है  कि सामान्य  से

 राज्य  विकास  योजनायें
 पर  भी  योजना  श्रायोग  की  अनुमति  लेनी  पड़ती  परन्तु  मेरे  विचार  में  कोई  ब्यौरेवार  परियोजना

 प्रतिवेदन  नहीं  बनाया  गया  था  ।

 तंगदिली :  क्या  इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  लिग्नाइट  का  कोई  प्रतिमान  लगाया  गया  है  ATT
 क्या  सरकार  इस  खान  के  कार्य  पर  तृतीय

 aril
 में  बिजली  और  उर्वरकों  के  उत्प उत्पादन  के  लिये

 प्रयोजनीय
 परियोजना

 के  रूप  में  विचार  करेगी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 स्वर्ण  सिह  :  जहां  तक  रन  के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  इस  क्षेत्र  में

 १८०  लाख  टन  लिग्नाइट का  भंडार  लगभग  १००  लाख  टन  तो  खोदे  जाने  वाले  क्षेत्र  में  और

 ८०  लाख  टन  अक्षत  क्षेत्र  में  ।
 ल  न ह

 जहां  तक  प्रश्न के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  ag  तो  एक  सुझाव

 नैनो  में  उस  बारे  में  कोई  बचन  नही ंदे  सकता

 श्री  ao  कल  विट्ठल  राव  :  विशेषज्ञ  समिति  का  प्रतिवेदन  चार  महीने  पहले  दिया  गया  था

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  तक  इस  पर  विचार  करके  किसी  निर्णय  पर  क्यों  नहीं  पहुंच

 सकी  ह ै?

 श्री  सरदार  स्वर्ण  सिह  :  में  नहीं  समझता  कि  एक  खनन  परियोजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के

 लिये  चार  महीने  का  समय  लम्बा  समय है  |

 श्री  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  खान  का
 छोटे  पैमाने  पर  खनन  किया  गया है  कौर

 खान  से  निकाले  गये  उत्पादों  का  कुछ  छोटे  पै  माने  के  बिजली  के  उत्पादन  के
 लिये  इस्तेमाल  किया

 गया है  ।

 स्वर्ण  यह  सच  है  कि
 खान  में  कार्य  ग्रारस्भ हो हो

 गया  शहीदों  निकाले  गयें

 लिग्नाइट  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  «  कया  यह  संच  है  कि  राजस्थान  में  इस  खान  में  उपलब्ध  लिग्नाइट

 की  तृतीय  शक्ति  निकेली में  उपलब्ध  लिग्नाइट  की  तापीय  शक्ति  से  aga  af  है  ?

 स्वर्ण  सिह  मुझे इस  बारे  में  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 tai}  हरिश्चन्द्र  माथुर  .  क्या  यह  सच  नहीं है  कि  इस  समिति  जिसने  सिफारिशें

 केन्द्रीय  सरकार के  सब  उत्तम  विशेषज्ञ  मौजूद थे  ?  यदि  तो  सरकार  चार  महीने  या  इससे

 ara  समय  क्यों  ले  रही  है  जब  कि  उन  विशेषज्ञों  ने  ag  बता  दिया  है  कि  यहां  पर  उपलब्ध  लिग्नाइट

 निवेली  से  बहुत  बढ़िया  उधर  विद्युत  उत्पादन  a  लौह-अवयस्क  का

 सब  विकास  कार्यक्रम  इन  खानों  पर  निभा  हैं  ।  इन  सब  महत्वपूर्ण  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 सरकार  इसमें  शी  घनता  करने  श्र  राजस्थान के  विकास  में  इस  बाधा  को दूर  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  करेगी

 स्वर्ण  सिंह  «  यह  बहुत  लम्बा  प्रदान  बल्कि एक  भाषण  है  ।  संचालन के  बारे  में

 जो  कुछ  में  कह  चुका  ह  मुझे  उससे  alas ak  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 महोदय  में  इस  बारे  में  भाषण  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  माननीय  सदस्य  का

 ख्याल हो  सकता
 कि

 इसमें  बिलम्ब  हुमा  है  परन्तु  मंत्री  महोदय  का  विचार  है  कि  इस  मामले  में

 कोई  बिलम्ब नहीं  हुमा  ।  हम  इस  पर  जोर  नहीं  डाल  सकते  ।

 fat  त०  qo  विट्ठल  राव  «
 क्या  में  एक  बात  कहू  सकता  हूं

 ?
 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने

 पूछा  था  कि  क्या  इस  समिति  में  केन्द्रीय  सरकार  के  सब  प्राविधिक  विशेषज्ञ  मौजूद  थे  या  नहीं  ।  यदि

 तो
 सरकार  प्रतिवेदन  के  किस  पहलू  पर  विचार  कर  रही  वित्तीय  पहलू  पर  या  किसी  कौर

 धात  पर  क्योंकि इस  के  टेक्निकल  पहलू  की  कौर  जांच  की  आवश्यकता  नहीं है
 ?

 स्वर्ण  वित्तीय  विदेशी  प्रविधिज्ञों की  उपलब्धता  चांदी  बातों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?
 नाना

 मूल  amit  में
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 श्री  तग  ्  इस  समय  इस  खात लाग  से  प्र
 fa  aq AS  नज  लिग्नाइट  निकाला  रहा  है

 wie  are  दो  वर्षों  में  इसमें  कितनी  वृद्धि  हो  जायेंगी  ?

 स्वर्ण  सिंह  :  मेँ  बता  चुका  हूं  कि  इस  खान  पर  खनन-कार्य  राज्य  सरकार  द्वारा

 किया  जा  रहा है  ।  मेरे  पास  वार्षिक  उत्पादन  के  राँकड़  नहीं  हैं  ।  परन्तु  में  समझता  हुं  कि

 गा  ae a  समय  समय  पर  बदलते  रहते  हैं  क्योंकि  वे  लिग्नाइट  के  इस्तेमाल  पर  नि  bs  ि  भ  रते  हैं  ।:  जहां तक

 प्रश्न  के  दूसरे  अर्थात  विस्तार  का  सम्बन्ध  वहू  इस  बात  पर  fe  करेगा  कि  टेक्निकल

 प्रतिवेदन  की  जांच  के  बाद  क्या  निर्णय  किया  जाता  है  ।

 डाटा  विमान  इंजनों  का  सीसीडी

 +

 do  च०  मलिक  :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 freoed
 श्री  खुदा वक्त  राय

 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १०  gaye  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  SZE  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  सरकार  ने  रोल्स  रायस  की  ब्रिटिश  फर्म  से  भारत  में  विमान  इंजनों

 के  उत्पादन  के  लिये  सहयोग  की  शर्तों  की  परीक्षा  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  और

 इस  मामले  में  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  हां

 प्रस्तावित  करार के  ब्यौरे  के  बारे  में  बताना  जन-हित  में  नहीं  हैं
 ।

 की  शर्तों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया है  अर  औपचारिक  करार  पर  घिसकर

 ही  हस्ताक्षर  किये  जाने  की  ara  है  ।

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 हम
 कब

 तक  इन  विमान
 इंजनों  का  निर्माण  आरम्भ  कर  देंगे  कौर

 प्रारम्भ  में  हम  कितने  इंजन  बनायेंगे  ?

 :  करार  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  परन्तु  उस  पर
 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन )

 हस्ताक्षर  नहीं  कप  हैं  ।  इस  प्रश्न  का  अभी  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  |  यदि  माननीय  सदस्य

 सत्र  में  तो  उत्तर
 दिया  जा  सकेगा  |

 afeda  रूप  दे  दिया  गया  परन्तु
 इस

 पर
 हस्ताक्षर

 नहीं श्री  बिद्या
 चरण  करार  को

 हुये  हैं  ।  फिर  यह  तो  झ्रासानी  से  बताया  ज  1  सकता  है  कि  हम इन  विमान  इंजनों
 को  निर्माण  कब

 ee  a

 मूल  WIT F ~ में
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 महोदय
 :  इस  समय  मंत्री  महोदय  उस  बारे में  कुछ  नहीं  बता  सकते

 |
 यदि  माननीय

 सदस्य  चाहें  तो  वह  सत्र  में  प्रश्न  पुछ  सकते  हैं  ।  उस  समय  तक  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे  सकेंगे  ।

 fet  तंगामणि  :  क्या  अन्तिम  करार  हो  जाने  के  बाद  रोल्स  रोयस  के  साथ  हुई  सहयोग  की

 at  को  हमें  बताया  जायेगा  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :
 नहीं  ।  क्योंकि  यह  विकास  के  सब  क्षेत्र  से  संबंधित  हैं  प्रौढ़  एक  शर्त  यह

 है  कि  उनकी  गोपनीय  बातों  को  किसी  को  न  बताया  जाय  ।

 रेखीय  युद्ध-सामग्री  देवकी  में  खरीद  में  श्ननियमिलतायें

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :

 1६७६.
 श्री  पाणिग्रहण  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  १९  PELE  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ५५१  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  युद्ध-सामग्री  छेवकी  में  स्टोर
 की

 स्थानीय  खरीद  करने
 के

 बारे
 में

 भ्ननियमितताश्रों  की  विशेष  पुलिस  संस्थान  द्वारा  जांच
 में

 कया  प्रगति  हुई  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  इस  मामले  में  कभी  विशेष  पुलिस  की

 रिपोर्ट  नहीं  करायी  है  ।

 fat स०  मौ०  बनर्जी :  पहले  भी  एक  ऐसे ही
 प्रश्न

 के
 उत्तर

 में  यह  बताया गया  था  कि

 विद्वेष  पुलिस  संस्थान  ने  अपना  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  हैं  ।  इसमें  विलम्ब क्यों  gare  ake  क्या

 विद्वेष  पुलिस  संस्थान  को  प्रतिवेदन  देने  में  शीघ्रता  करने  को  कहा  गया  हैं  क्योंकि  विलम्ब  से  ऐसी

 अनियमितताओं  में  शामिल  होने  के  लिये  शर  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ?

 श्री  रघुरामेया  में  विशेष  पुलिस  संस्थान  के  बारे  में  नहीं  कह  सकता  परन्तु  में  समझता हूं

 किवे  जो  कुछ  कर  सकते  कर  रहे  हैं  |

 tat  स०  मो
 ०

 बनर्जी
 :

 कया  प्रतिवेदन  दिये  जाने  के  बाद  कोई  विभागीय  कार्यवाही  भी  की

 जायेगी  अ्रथवा  इन  झनियमितताश्रों  में  कोई  विभागीय  जांच  की  जा  रही  है  ?

 श्री  रघु रामे या  :  ऐसी  कुछ  कार्यवाही  करने  के  हम  विशेष  पुलिस  संस्थान  के

 वेदन  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  |

 aaa  के  जलियांवाला  बाग  में  राष्ट्रीय  स्मारक

 1९७७.  श्री  दी०  do  शर्मा  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ११

 PeXE  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १३९१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 श्रमृतसर  के  जलियांवाला  बाग  में  राष्ट्रीय  स्मारक  में  कभी  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  हैँ  ;

 इस  काय  पर  अब तक  कितना धन खर्चें  किया  गया  है  ;  गौर

 इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना है  ?

 मूल  ara  में
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 श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  (att  क  faz)  :
 यह  अनुमान

 लगाया  जाता है  कि  ३०-११-  १९५९  तक  लगभग  ७०  प्रतिशत  काय  अडोस  ।

 २७  LENE  तक  ee ke oe  ६०  रुपये  |

 हो  जायेगा  |
 यह  आशा की  जाती  हैं  कि  यह  are  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 अन्त
 तक  पूरा हो

 श्री दी०  चं०  फार्मा  :  क्या  इस  स्मारक  को  ठीक  से  संधारण चलाने  के  लिये  कोई

 व्यवस्था  की  जावेगी  शर  यदि  तो  क्या  व्यवस्था  की  जावेगी  !

 ्रो  हुमायन  कबीर  :  जब  लाख  रुपये
 की

 लागत  से  स्मारक  बनाया
 जा

 रहा
 तो

 उचित  व्यवस्था  की  जायेंगी 1

 दी०  च०
 :  में  व्यौरा  चाहता  हूं

 ।

 pat  हनुमान  कबीर  :  माननीय  सदस्य  को  पता  है  कि  इस  कोय  के  लिये  एक  अधिक  aia

 वाला  न्यास  बनाया  गया  है  प्रो  यह  उस  न्यास  से  संबंधित  होगा  ।

 श्री  श्रचित राम राम  :  क्या  में  पूछ  सकता  हूं  कि  जितना  रुपया  आप  खां  कर  रहे  हैं  उसमें  से  पब्लिक

 कट्रीब्यूदान कितना  है  कुछ  हे  तो  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  अफ़सोस  है  कि  पबलिक  कंट्रीब्यूशन  कुछ  बहुत  ज्यादा  नहीं  मालूम  होता

 है  ।  हमने  गवर्नमेंट की  तरफ  से  करीब  €  लाख  रुपया  सेक्शन  किया  है  प्रौढ़  यही  खर्चा  हैं  ।

 सेठ  गोविन्द दास  :  जहां  तक  इस  यादगार  का  संबंध  है  तो  इस  यादगार  के  साथ  शहीदों  के

 संबंध  में  कोई  पुस्तकालय  या  कोई  संस्था  भी  स्थापित  होगी  ग्रोवर  अगर  होगी  तो  क्या  उसके  लिय  भी

 सरकार  कोई  रे का रिंग  ग्रांट  देगी  ?

 श्री  हमायून  कबीर  :  कभी  तो  हमारे  सामने  इस  मेमोरियल  को  बनान  का  काम  है  शौर  उसको

 यह  ट्रस्ट  कर  रहा  है  ।  यह  एक  सिफारिश है  जो  fe  उस  ईस्ट को  भेज  दिया  जायगा  |

 श्री
 स०  मो०  बुर्जों

 :
 क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  मंत्री  जी  या  सरकार के  पास  कोई  ऐसी

 लिस्ट  है  कि
 जिसमें

 उन
 व्यक्तियों  के  नाम  दिये  गये  हों  जो  कि  डायर  एंड  कम्पनी की  गोलियों  से  मारे

 गये  थे  श्र  क्या  उन  जाहिदों  के  नाम  वहां  पर  इंस्क्राइब्ड  किये  जायेंगे  ?

 fat  garg  कबीर :  प्रत्येक व्यक्ति  के  नाम  के  रखे  जाने  के  बारे  में  मुझे  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 fat स०  मो०  बुर्जो ं:
 मेरा  प्रदान  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  स्मारक

 हम
 उन  शहीदों  की स्मृति

 में  बना
 रहे  हैं  जो  डायर  एंड  कम्पनी  द्वारा  मारे  गये  थे  ।  में यह  जानना  चाहता हूं  कि  बया  सरकार

 को  उन
 सब  व्यक्तियों के  नामों  का  पता  है  जो  डायर  एंड  कम्पनी  द्वार  मारे  गये  थे  ।

 paca  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  है  कि  वहां  पर  उनके  नाम  लिखे  जायें  ।

 श्री  हुमायूँ कबीर  :  यह  एक  सुझाव है

 अध्यक्ष  महोदय :
 यदि  संभव  तो  उनके  नाम  स्मारक  के  चारों  ओर  लिखें  जायें  ।

 नीय  सदस्य
 न
 का  यह  सुझाव

 मूल  sash  में
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 श्री  श्रीधर थ  NTN क्या  सर  कार  का  गोलियों  के  छिद्र  वाली  पुरानी  दीवार  का  अवशेष  के  रूप  में

 संरक्षण  करने  का  eran  ह ै?

 fat  हुमायूँ  कबीर  :  जिस  मकान  पर  गोलियों  के  निशान  उसे  प्राप्त  कर  लिया  गया

 झर  इसको  वहां  जायेगा  |

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  सार्वजनिक  अंशदान के  लिये  कोई  अपील  की  गयी  थी  कौर

 यदि  तो  वह  adie  कितने  वर्ष  पहले  जारी  की  गयी  थी  ?

 थ्री  gar  कबीर  :  यह  ट्रस्ट  लगभग  पांच  वर्ष  पहले  बनाया  गया  था  ।  मुझे  पता  नहीं है

 कि  ट्रस्ट  ने  सार्वजनिक  अंशदान  के  लिये  कोई  अरपिल  की  थी  या  नहीं  ।

 श्री  मस०  ला०  द्विवेदी :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  की  यादगार  में  यह  स्मारक

 बनाया  जा  रहा  है  उनके  नामों  की  फेहरिस्त  क्या  सरकार  के  पास  है  रोक  यदि
 नहीं  है

 तो  क्या  उसके

 इकट्ठा  करने  की  कोशिश की  गई  है  कौर  यदि  कोई  लिस्ट  है  तो  क्या  वह  सदन  के  पटल  पर  रक्खी

 जायगी  ?

 श्र  हुमायूँ  कबीर  :  यह  भी  एक  सुझाव  हैं  जो  में  ट्रस्ट  को  भेज  दूंगा  |

 श्री  म०  ला०  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  जिनकी  यादगार  बनायी  जा  रही  है  उनके

 नाम  सरकार  के  पास  हैं  या  यह  नहीं  है  ।

 महोदय  :  शांति  ।  अगला  प्रीत  ।

 अंडमान  के  लिए  दांडिक  नियम

 1९७८.  सरदार  श्री  fao  सहगल  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  करीब  ग्राम  वर्ष  पहले  भारत  सरकार  ने  शभ्रंडमान  द्वीप  समूह  में

 दांडिक  नियमों  के  पुनरीक्षण के  लिये  एक  वर्ष  के  लिये  एक  वहां  भेजा  परन्तु वह  ॒  वहां

 सात  वर्षों  तक  रहा  ;

 क्या  सरकार  पुनरीक्षित  दांडिक  नियमों  को  सभा-पटल  पर  रखेगी  ;  शरार

 यदि  नियमों  को  पुरी  तरह  से  पुनरीक्षित  नहीं  किया  तो  उसके  क्या

 कारण हैं  ?

 मंत्री  गो०  ब०  &X3  में  विभिन्न  विनियमों  ok  नियमों के

 पुनरीक्षण-कार्य  में  अन्दमान  कौर  निकोबार  प्रशासन  की  सहायता  करने  के  लिये  आरम्भ  म  एक

 पदाधिकारी  तीन  महीने  के  लिये  भेजा  गया  था  |  उसने  प्रशासन  के  अधीन  १७  PEXR

 से
 ४  १९५८  तक  पहले तो  आफिसर  फोन  स्पेशल  ड्यूटी  और  फिर मुख् याय क्त  के  सहायक

 सचिव  के  रूप  में  कायें  किया  ।

 विनियमों  को  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  रखी  जाती हैं  ।

 प्रशासन  दांडिक  विनिमयों  कौर  नियमों  में  ऐसे  उपबन्धों  को  हटाने  की  कार्यवाही  कर

 रहा
 है  जो  वर्तमान  परिस्थितियों  के  wares  नहीं  है  ।  इतने  समय  किसी  भी  दांडिक  विनियमों

 क
 शौर  नियमों  को  द्वीप  समूह  में  लागू  नहों  किया  जा  रहा  हैँ  |

 मूल  अंग्रेजो  मे
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 किरदार  सि०  सहगल  प्रतिवेदन में  क्या  सिफारिशें  की  गयी  थीं  ?
 क्या  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  भी  रखी  जायेंगी  ?

 श्री  गो०  ब०  पन्त  कौन  सा  प्रतिवेदन  ?  प्रतिवेदन  तो  कोई  नहीं  है  ।

 pat  हेम  दांडिक  नियमों  atc  विनियमों  के  पुनरीक्षण  के  लिये  PEAR  में  तीन  महीने

 के  लिये  भेजा  गया  यह  पदाधिकारी  वहां  इतने  अधिक  समयਂ  तक  क्यों  ठहरा
 ?  क्या  इसकी  जांच  की

 गयी

 श्री  गो०  सन्  पस्त  वह  वहां  इसलिये  ठहरा  क्योंकि  उसका  वहां  ठहरना  जनहित

 मे  समझा  गया  ।

 fat हेम  मूल  प्रदान  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  उसने  वहां  जुडिशियल

 के  रूप  में  काय  किया  ।  क्या  इस  नियुक्ति  को  भी  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  था  या  यह  उसका

 था  ?

 श्री  गो०  ब०  पन्त  उसकी  वहां  नियमों  के  अनसार  नियुक्ति  की  गयी  थी  ।  की

 सरकार  की  सहमति  के  बिना  नियुवित  नहीं  की  गयी  ।

 प्रण
 सि०  सहगल  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  पर  कितना  घन  खर्चें  किया  गया

 है  |

 श्री  गो०  qo  मेरे  विचार  में  जो  उसको  वेतन  दिया  उस  पर  वह  धन  खर्चें  किया

 गया  था  |

 काल  में  शान्ति  व्यवस्था  बनायें  रखना

 नः

 श्री  do  qo  विट्ठल  राव व्य  द

 श्री  वॉरियर

 |  श्री  कौडियाल

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन

 श्री  पुलिस su
 श्री  कुन्दन

 श्री  नागी  रेडडी

 थ्री  वें०  प०  नायर :

 बी
 वासुदेवन  नायर

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  के  राज्यपाल ने  राज्य  में  शांति  गौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  प्र इनपर

 &  सितम्बर  PEVE  को  विभिन्न  दलों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बठक  बलाई  प्रौढ़

 यदि  तो  परिणाम  क्या  रहा
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  सितम्बर  को  ऐसी  कोई  बैठक  नहीं

 बुलाई  गई  थी  ।  शान्ति  कौर व्यवस्था  सरल  बनाने  के  ढंगों  पर  विचार  fang  करने  के  लिए  राज

 नितिन
 दलों  Raa की  एक  कान्फ्रेंस

 है  सितम्बर

 को  बुलाई गई  थी ।

 faa |  अंग्रेजी  में

 330  (Ai)
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 बैठक  में  कोई  निश्चय  नहीं  किये  गये
 ।

 श्री  ao  ब०  faze  राव  :  क्या  सरकार  का  विचार  कोई  ऐसी  विशेष  कार्यवाही  करने  को

 है  जिस से  अरब  से  एक  मास  उपरान्त  होने  वाद  निर्वाचन  उचित  व  स्वतंत्र  हों
 ?

 श्री  गो०  ब्र ०  प्त
 :  सरकार  भरसक  कार्यवाही  कर  रही  हे  कौर  उसे  सभी  दलों  के  सहयोग

 पर  विश्वास है

 प्री  वसूल  क्या  उस  कान्फ्रेंस में  राज्यपाल  ने  यह प्रस्ताव  किया  था  कि  सभी संबंधित दल

 कान्ती  शर  व्यवस्था  बनाये  रखने  की  अपील  करें  ?  यदि  तो  इस  पर  विभिन्न  दलों  की  क्या

 किया  थी ?

 fat  Mo  qo  ऐसी  कोई  ails  नहीं  की  गई  ।  यह  सच  है  ।

 श्री  सरि यं गाडन  :  केरल  राज्य  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  कौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 प्रशासन  अपने  हाथ  में  लेने  के  पुर्व  शान्ति  श्र  व्यवस्था  की  स्थिति  की  अपेक्षा  प्राजक  क्यो

 स्थिति  स्थिति  में  सुधार  garg  या  स्थिति  बिगड़ी  है  ?

 fat  गो०  ब०
 इस  में  पर्याप्त  सुधार  हुमा  है

 कौर
 श्री  सामान्य हू  ॥

 श्री  माठ  Fo  राज्यपाल  ने  प्रत्येक दल  के  कितने  सदस्य  बुलाये  थे  ?

 श्री  Mo  ब०  पन्त  केरल  में  चल  रहे  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधि  कांफ्रेंस  में  सम्मिलित

 थे  ।  मेरा  विचार  है  कि  वे  साम्यवादी  प्रजा  सोशलिस्ट  पार्टी  ,  रिवोल्यूशनरी

 सोशलिस्ट  पार्टी
 शरर  मुसलिम लीग  के  थे

 ।  रिपब्लिकन  पार्टी
 का

 कोई  सदस्य  न  था  |

 fat  कोडियान  :  क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  त्रावनकोर  क्षेत्र  जहां  प्रतिकार  झगड़े

 हुए  ।  वे  भ्र नेक ों  हरिजन  wit  तक  अपने  घर  नहीं  लौटे  हैं  जिन्हें  aes  जीवन  की  रक्षा  के  लिए

 भाग  जाने  पर  बाध्य  किया  गय  था  क्योंकि  पुलिस  संरक्षण  का  अभाव  है  ?  यदि  तो  इस  बारें  में

 कया  कार्यवाही  की  गृह  ?

 fat  गो ०  बन्०
 मेरा  विचार है  कि

 कथा  पूर्णतया  सच  नही ंहै
 ।  कुछ  सप्ताह  या

 मास  पूर्व  कुछ  झगड़ा  था  |  परन्तु  मुझे  बताया  गया  है  कि  कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।

 पद्  त्न wud  सत्याग्रह

 +

 श्री  भक्त  दर्द ोन :

 कया  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  reg  समाज  ने  हिन्दी  के  बारे  में  सत्याग्रह  करने  का  निश्चय

 किया  है
 ;

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  ज्ञापन  मिला  है
 ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में ा  1  क्यो  कार्यवाही  की
 गयी  है  ?

 मिल  wast  में
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 मंत्री  गो०  ब०

 ्  प्रतिनिधि  सभा  द्वारा  स्वागत  संकल्प  की  एक  प्रति  सरकार  को  मिली  थी  ।  प्रेस  रिपोर्टों से  विदित

 होता है  कि  समिति  ने  हिन्दी  भ्रान्दोलन  आरम्भ न  करने  का  निश्चय  किया  है  ।

 sat  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 थी  भक्त  दर्शन  :  समाज  की  प्रो  से  जो  ज्ञापन  सरकार  को  दिया गया  है  क्या  वह

 दिल्ली  में  हिन्दी  के  संबंध  में  है  या  पंजाब  में  हिन्दी  के  सम्बन्ध  में
 ?

 श्री  गो०  ब०  वह  पंजाब  की  हिदी  के  संबंघ  में  है
 ।

 श्री  भक्त  दन  :  इस  समय  पंजाब  में  जो  भाषा  सम्बन्धी  स्थिति  क्या  सरकार  उस  से

 पूर्णतया  संतुष्ट  कौर क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान में  यहां  बात  पायी हैं  कि  भाषा क  संबंध  में
 अन्दर

 ही  wat  एक  ज्वालामुखी  सुलग  रहा हैं  जो  किसी  भी  समय
 फट

 सकता  है
 ?

 श्री  गो०  ब०  ज्वालामुखी  घिसते तो  देखा  मगर  सरकार  चाहती  है  कि  वहां सब

 लोगों  में  पूरी  तरह  से  मेल  हो  प्रौढ़
 किसी  तरह  की

 भी
 उनके  बीच  में  कड़वाहट  नें  रहे  ।

 श्री  प्रकाश बीर  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  पंजाब की  सदभावना  कमेटी
 की

 हरीश  जिसको  कि  पंजाब  सरकार  ने  नियुक्त  किया  था  और  जिसने  अ्रपनी  रिपोर्ट  दे  दी  कब  तक

 व्यावहारिक  रूप  में  प्रा  सकेंगी  ?

 श्री
 गो०  ब०  यह  तो  पंजाब  गवर्नमेंट  ते  उन्हीं  ने  कमेटी  की  है  प्रौर

 उन्हीं  के  पास  रिपोर्ट  पहुंची  है  ।

 श्री  बाजपेयी  :  क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  की  हिन्दी  रक्षा  समिति  ने  हाल  में  रोहतक
 की

 बैठक
 में  यह  निश्चय  किया है  कि  उनका एक  प्रतिनिधिमंडल  पंजाब  की  भाषा  समस्या  के  सम्बन्ध  में

 प्रधान  मंत्री
 जी

 से  भेट  और  क्या  इस  आशय की  सूचना  सरकार  को  प्राप्त  हुई  है
 ?

 श्री  गो०  ब०  पन्त  :  हमारे  पास  तो  कोई  सूचना  प्राय  नहीं  है  ।  किस्सा  ड्  होगा  अर इस इस
 में  किसी  को  बहुत  ज्यादा  देखभाल  करने  की  जरूरत  भी  नही ंहै

 ।  यदि  कोई  प्रतिनिधिमंडल
 किसी

 के  पास  कराना  चाहता  है  तो
 जिसके  पास  ara  चाह  हैं  उसको लिख  हैं  ale  उसका  जबाब  उनको

 मिलता हे  ।

 श्री  अजित  सिंह  सरहदी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पंजाब  सरकार  ढारा  नियुक्त  की  गई

 सद्भावना  समिति  केवल  सद्भावना  उत्पन्न  करने  के  लिये  थी  ate  भाषा  का  प्रत  उनके  क्षेत्राधिकार

 में  नहीं था  ?

 श्री  गो०  ब०  मेरा  विचार  हूँ  कि  सद्भावना पर  आघारित  समाधान  में पराये या या
 शाने  वाले  सारे  कारण  समिति  के  क्षेत्राधिकार  में  होने  पियें  ।

 श्री  अजित  सिंह  सरहदी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भावा  के  प्रश्न  पर  पहले ही  एक  समझौता

 हो  गया  है  कि  इस  प्रश्न  पर  एक  दल  के  श्रात्रह  पर  नहीं  अपितु  सारे  दलों  को  सहमति  से  विचार

 किया  जायेगा  तथा  निचय  किया  जायेगा  ।

 श्री  गो०  ब०  पन्त  :  सद्भावना  किशन  किलो
 व्यक्ति

 पर  कोई  निश्चय  नहीं  थोपती
 परन्तु

 यह  सद्भावना
 स्थापित

 करने  के  उपायों  की  खोज  करती  है  ।

 मूल  अँग्रेज  में
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 थी
 भवत

 दर्शन  :  में
 उ

 r
 चाहता  हूं

 कि
 भाषा  रक्षा  समिति  ने  सत्याग्रह

 का
 विचार  जो

 स्थगित किया  कया  देश  के  ऊपर  जो  उत्तर  की  प्रो  से  संकट  रहा  है  उसके  कारण  या  केन्द्रीय

 सरकार  के  समझाने  बुझाने  के  कारण  ?

 श्री  गो०  qo  पन्त  :  मैं  समसता हुं
 कि  बुद्धिमत्ता  के  कारण  |

 भूमि  अधिग्रहण

 +

 श्री  जीत  सिंह  सरहदी
 :

 T¥eaz.  <

 ।  ait  पांगरकर  :

 ।  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 ait  दो०  चं०  फार्मा

 कया  विधि  मंत्री  २  ae ES  के  तारांकित दिन  संख्या  १०८१  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भूमि  ata  व  झ्र धि ग्रहण  सम्बन्धी  देश  भर  में  समान  रूप  से  लागू  होने

 समेकित  विधान  बनाने  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 विधि  उपमंत्री  भूमि  asia  व  अधिग्रहण  विधि  के  सम्बन्ध  में  विधि

 श्रायोग  के  प्रतिवेदन  पर  सम्बन्धित  प्रशासी  मंत्रालयों  में  किये  गये  विचार  के  आधार  पर  प्रतिवेदन

 में  सम्मिलित  मुख्य  सिफारिशों  को  पृथक  कर  लिया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  ग्रोवर  भारत  सरकार  के

 विभागों  से  विधि  आयोग  प्रतिवेदन  में  सम्मिलित  सिफारिशों  पर  साधारणतया

 विशेषकर  उसमें  सम्मिलित  मुख्य  सिफारिशों  पर  मत  गयां  है  ।  wader  में  दूरगामी  अ्रौर

 जटिल  सिफारिशों  के  होने  के  कारण  राज्य  सरकारों  आदि  से  उत्तर  ग्रोवर  भारत  सरकार  के  कुछ

 निश्चय  करने
 में  कुछ  समय  लगेगा  |

 जीत  राज्य  सरकारों  के  मत  प्राप्त  होने  की  कया  तारीख  fafraa

 की
 गई  है  ताकि  सरकार  उन  पर  विचार  कर  सके

 ?

 16.11  हज़र नवीस  :
 उनसे  प्रार्थना  की  गई  है  कि  वे  ३१  PEE  से  पहले  भेज  दें  ।

 श्री  तंगामणि  :  कया  भूमि  अर्जन  व  अधिग्रहण  के  बारे  में  सिफारिशों  पर  विधि  मंत्रालय  ने

 अपना
 मत

 बना  लिया  है  ?

 fat  हज़र नवीस  :  यह  राज्य  सरकारों  के  मत  प्राप्त  होने  पर  हो  निश्चित  हो  सकता है
 ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  राज्य  सरकारों  का  मत  किन  मुख्य  विषयों  पर  मांगा  गया  है  ?

 ी  हज़र नवीस  :  झरा  गंग  की  सिफारिशों  पर  ।

 रेणुका  राय
 :  कितनी  राज्य  सरकारों  ने  अद्यतन  अपने

 उत्तर
 भेजे  हैं  ?

 मंत्री
 — (sit

 श्र०

 कु०

 :  किसी ने  नहीं  भेजा है  ।
 .

 faa  avast  में
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 कलकत्ता  में  चांदी  परिशोधन  का  कारखाना

 +

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी

 श्री  ऋण  सि०  विष्ट

 Feo  डा०  गंगाधर  दिव

 श्री  मोहम्मद  इलियास

 श्री  परूलेकर

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कलकता  में  चांदी  परिशोधन  के  कारखाने  को  स्थापित  करने  तथा  उसे  चलाने  में

 ८.१1: ह  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 २२  १६४५८  को  स  कारखाने  की  एक भट्टी में  जो
 विस्फोट  हो  गया

 उसके  क्या  कारण  थे  शरीर  उसस ेकितनी  हानि हुई ;

 इस  विस्फोट  के  लिये  कौन-कौन  से  व्यक्ति  उत्तरदायी  gal  उनके  विरुद्ध  क्या

 वाही  की  गई  ह  )

 उस  खराबी  को  दूर  करने  में  जिसके  कारण  विस्फोट  इश्रा  कया  प्रगति  हुई  है  अर

 पूरी  तरह  से  तैयार  होने  के
 दिन  तक  उस

 पर  कितना  व्यय  ;
 रोक

 (=)  इस  परिशोधन  कारखाने  में  कब  तक  काम  प्रारम्भ  होने  की  है
 ?

 faa  उपमंत्री  तारकेश्वर  कारखाने  का  काम

 पूरा  हो  चूका  रासायनिक  प्रतिक्रियाश्रों  का  परीक्षण  कौर  निर्धारण  हो  चुका  है  कौर  अरब  चांदी

 साफ  क  जाने  लगो  है  ।  मलाई-विभाग  ने  ढलाई  की  पुरी  क्षमता  प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  की  है  ।

 दि स्कोट  का  कारण  यह  था  कि  मलाई-विभाग  में  एक  क्रिया  की  पिघली हुई  धातु

 बिजली  की  भट्टा  के  तार  भ्र  पानी  के  जरिये
 पहुंचाने

 वाले  यंत्रों  पर  गिर  गई  ।  चूंकि  संयंत्र

 )
 का  पूरा  बीमा  कराया  जा  चुका  इसलिये  इस  विस्फोट  के  कारण  किसी  तरह  की

 हानि  चलाने  का  सवाल  दा  नहीं  होता  ।

 दुर्घटना  की  जिम्मेदारी  किसी  एक  व्यक्ति  पर  नहीं  डाली  जा  सकती  ।  लेकिन  इस

 खराबी  के  कारण  भारत  सरकार  को  जो  ग्रा तार क्त  खच  करना  पड़ा  उसे  वसूल  करने  के  सम्बन्ध

 में  टेक्निकल  सलाह  देने  वाली  कम्पनी  मैसेज  डे माग  श्र  मशीनें  लगाने  वाली  कम्पनी  मैसेज  से पल् चर

 बदले  से  लिखा  पढ़ो  शरू  कर  ी  गयी है  ।

 मलाई-विभाग  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कौर  भ्रच्छी  डिजाइन  शौर

 आकार
 की  घ

 रियो
 भी

 लगायी  जा  हैरो  इन  सब  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  जांच का  काम

 पूरा  होने  पर  ही  यह  मालूम  हो  सकेगा  कि  अतिरिक्त  ae  कितना  झा  ।

 (=)  अभी  बिल्कुल  सही  तौर  पर  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  चांदी  साफ  करने  के  कारखाने

 में  पुरी  काय  क्षमता
 कब

 तक  सकेगी  |

 थ्री
 स०  ला०  द्विवेदी

 :  प्रदान के  खण्ड  में  मैंने  किसी  एक  व्यक्ति  का  नाम  नहीं पूछा

 जिसकी  ase  से  यह  विस्फोट  हुआ
 ।

 मैंने  पूछा  है  कि  कितने  ऐसे
 लोग  fart  के  कारण  विस्फोट

 +90  watt  में
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 gat  है  |  मैँ  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  यादे  एक  व्यक्ति  तो  at  ales  कितने

 व्यक्ति  सके  लिये  जिम्मेदार हैं
 हैं  प्रौढ़  स  बारे  में  जांच  की IT  सारे  से

 क
 गई  है  या  नहीं  ग्रोवर

 तो  बलों  नहीं की  गई  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  यह  तो  प्रश्न  के  उत्तर  में  बता  feat  गया  है  कि  पिघला  हुमा

 मैटल  तार  कलिंग  प्लाण्ट  पर  गिर  जिसकी  वजह  से  यह  विस्फोट  gar  ।

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  कितने  व्यक्ति  स  के  उत्तरदायी  हैं
 ?

 श्रीमती  तारफेदवरी  सिन्हा  :  यह  कहना  '  मुश्किल

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  मुश्किल  क्यों  है
 ?  सरकार  को  मालूम  है  कि  कितने  महने  पहले

 विस्फोट  हो  गया  are  विस्फोट  एव  घटना  जिससे  सरकारी  aaa  को  बड़ी  हानि  पहुंची  है  कौर

 बड़ों  हानि  पहुंच  तो  फिर  इसक  जाच  क्यों  नहीं  की  गई  श्र  यदि  पे  कौन  इसके

 लिये  जिम्मेदार  है
 ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  में  माननीय  सदस्य  से  कहूंगी  कि  वह  उत्तर  को  eal  तरह

 पढ़ ल

 था  कि  विस्फोट  पिघली श्री  हेम  माननीय  उपमंत्री  ने  भाग  के
 wr a

 उत्तर  में

 हुई  घातु  के  कारण  हुजरा  था  शरीर  इसका  प्रभाव  भट्टी  प  थ  भी  पड़ा  ग्रोवर  हानि  का  अनुमान  लगाया

 जा  रहा  है  ।  क्या  कोई  हानि  हुई  थी

 तारकफेदवरी  सिन्हा  उन्होंने  जमनी  से  उत्तम  प्रकार  की  मारिया  का  क्रयादेश  दे

 दिया  है  प्रौढ़  इसके  शीघ्र  की  संभावना  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  माननीय  मंत्री  यह  नहीं  बता  सकी  हैं  कि  विस्फोट  में  कितने  व्यक्ति

 बल  हुये  हैं  ।

 श्रीमती  तार कैद वरी  सिन्हा  :  मेरे  पास  अकड़  नहीं  हैं  ।  विस्फोट  gar  ब्र  मशीनरी  की

 हानि  हुई  ।  मं  ठीक  जानकारी  देने  में  aaa  हुं  ।

 श्री  हेम  बस्रा  जनहानि  अन्य  हानि  की  अपेक्षा  faa  महत्वपूर्ण  है  ।

 मंत्री  मोरारजी  कोई  जनहानि  नहीं  हुई  |

 श्री  हेम  Tent  सका  प्रभाव  भट्टी  पर  भी  पड़ा  था

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  कहा  जाता  है  कि  संयंत्र  का  पुरा  बीमा  होने  के  कारण  हानि  का  कोई

 wert  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  बीमा  कम्पनी  हानि  पुरी  करेगी  |  आजकल  वे  इसकी  गणना  HC

 रहे  हैं
 ।

 श्री  ला०  द्विवेदी  :  इस  घटना  को  हुये  एक  साल  से  अधिक  हो  गया  है
 ।

 में  यह  जानना

 चाहता हूं  कि  क्या  इन्शोरेंस कम्पनी  से  क्लेम  करने  के  लिये  सरकार  ने  लिखा  पढ़ी  की  यदि की  है

 तो  कितना  क्लेम  किया  है  ate  यदि  नहीं  aoa  किया  तो  कितने  क्लेम  की  संभावना ह
 ?

 श्रीमती  सिन्हा
 :  टेक्निकल  कंसल्टेंट्स  ak  ted  से  इस  बारे  में  लिखा

 पढ़ी
 हो

 रही  है  कि  वहू  उसकी  पूति  कर  दें
 ।

 मूल  wast  में
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 पश्रब्यक्ष  महोदय

 :
 उनके  पास  इसके वि  आंकड़े

 नहीं  हैं  ।

 मोरारजी  देसाई
 :  अभा  यह  कहना  कठिन  है  कि  हानि  कितनी हुई  है  क्यों कि  यह

 थन  करने  पर  निर्भर  है  श्र  वह  हो  रहा है  ।

 श्रीमती  रेणुका  :  क्षति  कितनी  हुई  ?  संयंत्र  की  बीमा  होने  के  कारण  सरकार  की

 हानि  नहीं  है  परन्तु  आपने  कितनी  क्षतिपूर्ति  बीमा  कम्पनी  से  मांगी  है  ?

 ट

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  पुज 2  1
 के  न  बदले  जाने  तक  ag  कुल  हानि

 नहीं  बता  सकते  ।

 Oo रगे  संयंत्र  का  करप  मूल्य  तो

 होगा  ।

 म०  ला०  द्विवेदी
 :

 मरीन  खरीदी  गई  थी  ।  नष्ट

 थ्री  मोरारजी  देसाई
 :

 यह  बाद  में  बताया  जा  सकता  है  ।  कभी  मेरे  पास  झ्रांकड़े  नहीं  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  बीमा  निरीक्षक  ने  स्थान  का  निरीक्षण  कर  लिया  है  दौर

 वेदन  दे  दिया  है
 ?

 fat  मोरारजी  देसाई  :
 मुझे  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 महोदय  :  इन  सब  मामलों  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  को  प्रश्नों  की  होनी

 चाहिये  थी  ।  हानि  होने  पर  बड़ी  aaa  बात  है  कि  माननीय  मंत्री  हानि  का  लगभग  अनुमानत  भी

 नहीं  बता  सकते  |

 मोरारजी  देसाई
 :  इस  प्रकार  की  बीमा  करी  गई  सम्पत्ति  पर  हानि  होने  पर  उस  समय

 तक  यह  बताना ठीक  न  होगा  कि  क्या  हानि  हुई  जब  तक  कि  सब  संबंधित  व्यक्ति  उसकी  गणना  न  कर

 ले
 ।

 तत्कालिक  दावा  बीमा  कराये  गये  धन  के  लिये  किया  गया  है  ।  अभी  मेरे  पास  श्रांकड़े  नहीं  हैं
 ।

 मैं  इसकी  ठीक  गणना  होनें  तक  दावा  नहीं  कर  सकता  ।

 नन  क्य

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 छोटे  ट्रैक्टरों  की  बिक्री

 "Roo.  श्री  विभूति  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का
 प्रतिरक्षा

 कारखानों
 द्वारा  बनाये

 गये  छोटे  ट्रैक्टरों  को  व्यापारिक
 बिक्री  के

 लिये  देने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  किस  कीमत  कितने  कौर  कब  तक  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 कृष्ण

 :  तथा  माननीय  प्यासा  का  इशारा  किस

 अकार  के  ट्रेक्टर
 की

 तरफ  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 अथवा  बड़े  क्रॉलर  खरीदार को  उसका
 ह  खाने  पर  वाजबी  समय  में  प्राप्य

 र  ही  सामान  बनाते किये जा  सकते  हैं  ।  सैनिक

 कारखाने  पका

 दबाकर  मिलने  प
 नगा

 ते

 a
 मूल  dist  में
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 नगर  इशारा  ऐसे  ट्रैक्टरों  के  नमूनों  की  कौर  जो  ga  अथवा  पहले  अवसरों पर  नुमाईश

 में  दिखाये  जा  चुके  तो  ऐसे  ट्रेक्टर  सैनिक  कारखाने  तभी  बनाना  शुरू  करेंगे  जबभी  उनकी

 कता  हुई  या
 उनके

 लिये
 श्राडंर  प्राप्त हुये

 ।  उनका  मूल्य  ट्रेक्टर की  किस्म  कौर  संख्या  पर  निर्भर

 होगा  ।  फिर  भी  मूल्य  हर  हालत में  वाजिब  ही  होगा  ।

 निर्गम

 [*  Ese  श्री  मुरारका  :
 बैया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अधि मूल्य  पर  पूंजी  निर्गम  की  स्वीकृति  देने  में  किस  सिद्धांत  ar  पालन  किया

 गया  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  में  ऐसे  कितने  मामलों  में  ऐसा  सिद्धांत  लागू  किया  गया

 है  ;
 कौर

 कितने  मामलों  में  उपरोक्त  सिद्धांत  लागू  नहीं  किया  गया  ?

 वित्त  उपमंत्री  तारकेश्वर  से  (7)  कोई  कठोर  सिद्धांत  निर्धारित

 नहीं  है  ।  प्रत्येक  मामले  का  निश्चय  निम्नलिखित  जैसी  संबंधित  बातों  का  ध्यान  रख  कर  विशेषता

 के झाधार पर पर  किया  जाता  भ्रमों  का  स्वाभाविक  उनका  बाजार  का  रोटेशन समवाय

 के  लाभांश  का  विद्यमान  साम्याधिकार  पूंजी  के  संबंध  में  निर्गम  की  प्रचलित

 बाजार  शादी  ।  निश्चित  नियम  से  किन्हीं  मामलों  में  छट  देने  का  प्रदान  उत्पन्न

 नहीं  होगा  ।  REY,  १९५८  शर  RENE  (१४  दिसम्बर  के  वर्षों  में  कुल  ८८२  स्वीकृति यां

 दी  गई  शौर  इनमे ंसे  अ्रठारह  मामलों  में  पूंजी  का  निर्गम  श्रधिमुल्य  पर  gar

 शाहाबाद  far  में  at  &  पत्थर  के  निक्षेप

 1*९  ८४५.
 डा०  राम  सुभग  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की
 आवश्यकता  प्रति

 के

 लिये  बिहार  के  जिला  शाहाबाद  में  चूने  के  पत्थर  के  निक्षेपों  की  खोज  करने  का  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  की  गई

 थौर

 उसका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 खान  शर  इंधन  मंत्री
 स्वरण

 :  ate  श्रीमान  ।.

 जांच  पड़ताल  हो  रही  है  ate  परिणाम  विदित  होने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 तीस  हजारी  भवन  जांच  समिति

 श्री  ि» ३ सरज .पाण्ड्य : [ .  पाण्डेय  :
 श्री  न्०  रा०  मुनि स्वामी  :

 *
 ६८६.

 {

 बया  gare  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  तीस  हजारी  भवन  जांच  समिति ने  अपनी  रिपोर्ट
 पेश  .

 कर  दी  है  ;

 मूल  प्रंग्रेजी  में में
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 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  उस  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  तीस  हजारी

 भवन  न्यायालय के  काम  के  लिये  उपयुक्त नहीं  है  ;  शर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उन  व्यक्तियों  के  जो  इस  भवन
 को  गलत  रूप

 से  बनाने  के  लिये  उत्तरदायी  पाये  गये  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 गह-कार्य  मंत्री  गो०  ao  :
 जी  हाँ

 ।

 समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  fo  फे  उत्पादों  का  विक्रय

 1४८७.  श्री  अजित
 सिंह  सरहदी

 :
 क्या  खान

 और
 इंधन  मंत्री  १९  LENE

 के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  १०६१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  उत्पादों  के  विक्रय  के  लिये  साधारण  उपक्रम  संबंधी

 कोई  निश्चय  किया  गया  है  ;  a

 क्या  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  या  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  होगा या  कमीशन  के  ग्रा धार

 बर  होगा  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  fag):  पौर  लोहा  प्रौढ़  इस्पात

 के  किसी  भ्रष्ट  उत्पादक  की  भांति  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  भी  अपने  उत्पादों  का  विक्रय  करने

 के  लिये  उत्तरदायी  है  परन्तु  यह  विक्रय  समय  समय  पर  प्रचलित  नियंत्रण  व्यवस्था  के  अनुसार  होना

 चाहिये  ।  उसने  इस  काय  के  लिये  अ्रपेक्षित  संघ  स्थापित  कर  लिया  है  |

 विदेशों  से  शिक्षित  इंजीनियरों  का  संवरण

 (  श्री  दामानी :

 teas.  4  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :

 श्री  श्रोता  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  के  सभापति  देश  में  टेक्निकल  पदों  के  लिये

 विदेशों  में  रहने  वाले  उच्च  शिक्षित  भारतीयों  का  संवरण  करने  के  लिये  योरोप  और  झ्र मरी का  गये  थे  ;

 यदि  तो  क्या  वहू  झपना  उद्देश्य  पुरा  करके  देशों  के  अमर  से  लौट  जाये

 दै

 क्या  उन्होंने  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  दिया  है  ;

 उनके  मिशन  का  क्या  परिणाम  रहा  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  ate  हां

 नहीं  ।

 सभापति  ने  केन्द्रीय  सरकार  के
 फ  न्नापष

 at  सरि
 ara

 मौखिक  परीक्षा  ली  ।

 अंग्रेजी
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 करो  मैंगनीज़  तथा  फेरो-क्रो

 T*ece.  जीवें त्र ०  Go  नायर  :  क्या  खान  शर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  मैंगनीज  और  फेरो-क्रोम  के  उत्पादन  की  अन्तिम  स्थिति  कया  है  ;  शर

 उपरोक्त  agate  वार्षिक  अनुमानित  आवश्यकता  कितनी है
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  फ़रो-मैंगनीज  च

 खानों  में  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  एक  छटा  कारखाने  ने--निधन  उदार  भट्टी  जिसे  कच्चा

 भ्र ौर  फ़रो-क्रोम  बनाने  का  लाइसेंस  दिया  गया  है  लोहा  बनाना  आरम्भ

 कर  दिया है  ।

 फेरो-क्रोम  :  तीन  कारखानों को  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  परन्तु  उत्पादन  किसी  में
 भी  नहीं

 हो  रहा है  ।

 श्रीलंका  ३०,०००
 से

 ३५,०००  टन  प्रति  वर्ष  फेरो-मैगनीज  की  कौर  २००  से  २५०

 टन  फेरो-क्रोम  की  ।

 टेक्निकल  तथा  वैज्ञानिक  व्यक्ति

 1६६०  श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  क्या  गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 टेक्निकल  शिक्षा  प्राप्त  व्यक्तियों में  प्रशासन  सेवायों  को  प्रतीक  पसन्द  करने  की

 प्रवृत्ति  संबंधी  मामले  की  सरकारी  जांच  ar  क्या  परिणाम  रहा  जिसका  उल्लेख संघ  लोक

 सेवा  आयोग  के  mea  प्रतिवेदन  में  है

 उपरोक्त  परिस्थिति  में  उपयुक्त  रूप  में  टेक्निकल  तथा  वैज्ञानिक  कर्मचारियों

 की  सेवा  की  सर्तो  में  सुधार  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  का  विचार  किस  स्थिति  में  है

 और

 टेक्निकल  शिक्षा  प्राप्त  व्यक्तियों  की  ऐसी  प्रवृत्ति  दूर  क  रने में  सहायता  देने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (att  :  से  मले  पर  वेतन  आयोग

 की  सिफारिशों  की  दृष्टि  से  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 त्रिपुरा  के  गर  सरकारी  प्राइमरी  स्कूल

 1*९९१८ श्री  दशरथ  देव  :  कया  दिक्षा  म॑  गी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  त्रिपुरा  के
 गेर  सरकारी  प्राइमरी स्कूलों  की  सहायता पूजा  दीवारों

 से  कई  मास  पहिल ेसे  रुकी हुई  है

 यदि  तो  इसके क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 निगों ay  at  कार्यवाही at  गई वित्तीय  सहायता  मासिक  शभ्राघार पर  देने  के

 +  ferent:  मंत्री  to  Alo  सोमाली  )  (*)
 से  एक  विवरण पटल  पर

 रखा  जाता  है  |

 अंग्रेजी  में
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 विवरण

 भारत  सरकार  गैर-सरकार  स्कूलों  को
 सहायता  का  भुगतान  करने  का  कायें  त्रिपुरा

 प्रशासन  से  लेकर  राज्य-क्षेत्रीय  परेड  को  देने  के  प्रशन  पर  विचार  कर  रही  है  |  त्रिपुरा  प्रशासन

 को  आशा  थी  कि  इस  प्रश्न  पर  भारत  सरकार  का  निश्चय  स  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  उपलब्ध  हो  जायेगा  |

 स्वत  उन्होंने  सम्बान्वत  स्थलों  को  सहायता-झ्तुदान  का  भुगतान  नहीं  किया  ।  क्योंकि  भारत  सरकार

 नें  भी  इस  मामले  का  अन्तिम  निश्चय  नहीं  किया  प्रशासन  ने  सहायता-झ्नुदान  भुगतान  के  आदेश

 दे  दिये  gate  अन्तिम  मास  तक  के  बिलों  का  भूगतान  किया  जा  रहा  है  |

 ब्रह्मकुमारी  दैवी  विश्वविद्यालय

 TER.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  में  वी  चवि्वविद्यालय  के  नाम  से  काम

 करने  वाली  एक  संस्था  की  भ्रांत  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  नाम  में  दाऊद  का  प्रयोग  प्रचलित  नियमों

 के  विरुद्ध  तौर

 यदि  ग  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली :  हां  ।

 ।
 नहीं

 wet  नहीं  उठता  |

 जोरहाट  स्थित  प्रादेशिक-श्रनुसन्थान  प्रयोगशाला

 श्रीमती  मजीदा  अहमद :
 1९६३.

 ्  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  श्र  सांस्कृतिक-कांयें मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह सच  है  कि
 ara

 में  जोरहाट  में  एक  प्रादेशिक  श्रनुसन्वान  प्रयोगशाला

 स्थापित  होगी  ;  और

 यदि  ह  प्रयोगशाला  की  स्थापना  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान
 और  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  garry

 श्रीमान  |

 प्रयोगशाला  के  लिये  एक  डाईरेक्टर  नियुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  एक  कार्यकारिणी

 परिष
 _  भी  बना  दी  गई  है  जो  इस  प्रयोगशाला  का  अनुसन्धान  प्रोग्राम  निश्चित  करेगी  ।

 कालिदास  स्मारक

 1९६४.  श्री  राघेलाल  व्यास
 :

 कया  वैज्ञानिक  sere  ate  सांस्कृतिक-कार्ये मंत्री  यह

 क्या  यह  सच  है  किं  गत  दो  वर्ष  से  उज्जैन में  प्रति वर्ष  कालिदास  जयन्ती को  एक  राष्ट्रीय

 त्यौहार
 के

 रूप  में
 मना  जातीं

 तां
 we

 जा  4 aoa परे
 मूल
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 फ् विदेश  में  किन-किन  स्थानों  पर  का  | दि  |  दास  जयंती  मनाई  गई  कौर  उसकी  मुख्य-मुख्य

 बातें  कया  हैं  ;  शर

 Far  सरकार  महाकवि  कालिदास  की  कर्मभूमि  उज्जैन में  कवि  का  एक  स्मारक  बनाने

 विचार है  ?

 वैज्ञानिक  श्रतुसन्घान  ale  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  उज्जैन  में

 कालिदास  जयंती  अखिल  भारतीय  उत्सव  के  रूप  में  सन्  १९४५८  से  मनाई  जा  रही  है  ।

 सरकार  को  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 इस  बारे  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  चर्चा  हुई  है  सनौर  उनके  प्रस्तावों का  इंतजार  है  ।

 निवेली  लिग्नाइट  परियोजना

 Tey.  श्री  न०  मुनि स्वामी :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 नवेली  लिग्नाइट  परियोजना  के  लिये  कौर  टेक्निशियनों  को  प्रशिक्षण

 के  लिये  रूस  सनौर  जयंती  भेजा  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  उनकी  संख्या कया  है  पौर  वे  कितने  समय के  लिये  भेजे  जा  रहे  हैं  ;

 उन  पर  कितना  धन  व्यय  किया  जायेगा  ;  ौर

 क्या  उनके  साथ  यह  संविदा  है  कि  वे  प्रशिक्षण  के  उपरान्त  भारत  सरकार  के  अधीन

 न्यूनतम  निश्चित  काल  तक  सेवा  करेंगे  ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :

 (१)  पूर्वी  जमती  :  प्रत्येक  ३  वर्ष तक

 (२)  पश्चिमी  जमनी  :  ३,  प्रत्येक  १  वर्ष
 तक

 X%,  प्रत्येक  मास तक  । (3)  रूस

 लगभग  we  लाख  ०  |

 हां  |

 राष्ट्रीय  नेतायों  की  पांडुलिपियों  संरक्षण

 1९९६.  श्री  "५  बसा  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गांधी  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  a  सुभाष  चन्द्र  बोस  शादी

 महापु  हों  की  पत्रों  ate  पांडुलिपियों  के  संकलन  श्र  संरक्षण  सम्बन्धी  योजना  बनाने

 का  कौर

 यदि  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ato  :
 जी

 रख  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५१] एक  विवरण
 सभा-पटल

 पर

 मिल  ssh
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 का  तस्कर  व्यापार

 17९६७  श्री  प्र०  गे  देब  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  घड़ियों  का  तस्कर  ब्यापार  गोझा  की  सीमा  के  पास  के  दमन  से

 बम्बई  को  है  शौर

 यदि  तो  उसे  रोकने  के  लिये  क्या
 का  की

 गई  है
 ?

 पिटा  ह
 उपमंत्री  तारकैदवरी  पसन्  ॥  are  जानकारीं बताने  वाला

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 fare

 सरकार  को  प्राप्त  जानकारी  से  पता  लगता  है  कि  कुछ  तस्कर  ब्यापार  सीमा  के

 पास  दमन  से  बम्बई  को होता है  ।  १
 NUTUAE ce Xi

 से  १९५९  के  तरन्त  तक  ज़ब्त

 की  गई  घड़ियों का  मूल्य  लगभग  GE, G00  रुपये  था

 तस्कर  व्यापार  को  समाप्त  करने  के  लिये  समय-समय  पर  ये  भिन्न-भिन्न  उपाय  किये

 जाते  हैं  ग्रीस  सम्बन्ध  में  की  गई  सब  से  महत्वपूर्ण  कारवाई  ये  हैं

 (१)  समुद्र-तट  पर  at  भूमि वी मा  पर  पुलिस  तथा  सीमान्त  सुरक्षा  कर्मचारियों  के

 सहयोग  से  सीमा शल्क  करमचारियों  की  कौर  अधिक  संतकंता  तथा  मरुत  लगाना  |

 (२)  wrest  के  संकलन  के  त  Tal  में  र  सुधार  करना  प्रौढ़  उसका

 विरोधी  कार्यों  में  उपयोग  करना  |

 (३)  सीमा-शुल्क  विधियों  को  ges  अधिक  क  पर  दण्ड देना  दौर  अधिक  संख्या

 में  श्रभिपोग  चलाना  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  निवृत्ति-बेसन

 *€  gc  ot  भक्त  दीवान  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह

 सच
 है

 कि  भूतपूर्व  सैनिकों
 के

 निवृति-वेतन  बढ़ाने  का  प्रश्न  सरकार  के

 विचाराधीन  है

 यदि  सम्बन्ध में  अरब  तक  गति हुई  कौर

 इस  समान
 में  कब  तक  भ्रान्ति  निर्णय  होने की  आदा है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  (7).  भूतपूर्व  सैनिकों  के  सेवा  निवृति-वेतन

 बढ़ाने  का  कोई  सुझाव  इस  समय  सरकार  द्वारा  विचाराधीन
 नहीं

 ताहम  केन्द्रीय  सरकार

 के  असैनिक  पेंशनरों  के  लिये  जारी  किये  गये  आदेशों  को  देखते  थोड़ी  पेंशनों
 पाने

 वाले  सशस्त्र बल

 के  पेन्दा नरों  पर  अ्रस्थायी  बढ़ौती  वर्तमान  दरों  बढ़ाने  के  इन  सक्रिय  नि  क्षण

 कर  रही है  ।  इंस  प्रिय में  सरकार  शीघ्र ही  कोई  निर्णय  लेने  की  त्रिशा
 करती  है शए ए

 मूल  Say  में मं
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 mgt में  हीरे

 Tage.  श्री  गुलाम  मोहिदीन  :  क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार
 को

 यह  सुचना  मिली  है
 कि

 दूर  जिले  में  प्राकृतिक  हीरा

 उपलब्ध  ar

 यदि  तो  सरकार  ने  उसकी  खोज  करने  के  बारे  में  क्या  कार्रवाई  की  है

 fart  कौर  तेल
 मंत्री  सके  द्०  जी  नहीं

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 वेतन-क्रम

 १०००.  श्री  ले०  wat  सिंह  :
 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  श्रीराम  सरकार  के  इस  निर्णय  की  are  आकर्षित  किया  गया

 है  कि  तमंचा  रियों  के  वेतन  में  मंहगाई  भत्ते  का  कुछ  मिला  दिया  जाये  ;  श्र

 यदि
 तो

 कया  केन्द्रीय  सरकार  खास-पास  के  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  कर्मचारियों  के

 वेतन-क्रमों  का  पुनरीक्षण  करने  का  विचार  करती  है  ?

 मंत्री  गो०  ब०
 पता  लगा  है  कि  सरकार  ने  २००  रुपये

 प्रतिमास तक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  वेतन  में  मंहगाई  भत्ते  का  कुछ  भ्रंश  मिला  देने  की

 निर्णय किया  है  किन्तु  अभी  तक  कोई  औपचारिक  area  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 मनीपुर  प्रशासन  के  कमेंचारियों के  लिये  यही  लाभ  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  राज्य

 सरकार  द्वारा  श्रौपचा  रिक  जारी  किये  जाने  के  बाद  जांच  की  जायेगी

 fafa  आयोग  का  प्रतिवेदन

 PRR.  श्री  तंगामणि  :
 कया  विधि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  विधि  आयोग  जिसको  २०  १९५८  को  पुनर्गठित  किया गया

 विधियों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  शौर

 यदि  तो  प्रथम  प्रतिवेदन  के  कब  तक  प्राप्त  होने  की  श्रेया  है  ?

 उपमंत्री  :  शर  परिनियम  विधि  के  पुनरीक्षण का

 काम  जो  ग्राम  किया  जाना  है  बहुत  काफी  है  कौर  ज्यों  ज्यों  समय  बीतता  जायेगा  अर  अधिक  नया

 काम  बढ़ता  पुनर्गठित  भिन्न-भिन्न  विधियों  की  जांच  करने  के  पश्चात्  समय-समय

 पर  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  रहेगा  ।  प्रथम  प्रतिवेदन  के  १९६०  के  आरम्भ  में  तैयार  हो

 जाने  की  संभावना है  ।

 मिल  sith  में
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 गरीबों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता

 |  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 श्री  स०  मो०  बनर्जी
 *  १००२.

 दी०  Wo  दार्मा

 [  श्रीमती  इला  पाल चौधरी
 :

 क्या  बिधि  मंत्री  १०  LENE  के  तारांकित संख्या  २७७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  गरीबों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  दिलाने  की  योजना  पर  अन्तिम

 रूप  से  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  wk

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया  है  ?

 उपमंत्री  ऐसी  कोई  योजना  पर  भ्रान्ति  रूप  से  झ्र भी  निर्णय

 नहीं  किया  गया  है  ।

 wat  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 विदेशों  a
 ~

 भारतीय  वैज्ञानिक

 |  श्री  हुरिवचन्द्र माथुर

 |  sit
 म०  ला०  द्विवेदी

 |
 श्री  स०  Ato  बनर्जी

 ait  पाणिग्रहण
 :

 श्री  राम  कृष्ण  ष्फ (प्त  : 1१००३.

 |  श्री  जीत  सिंह  सरहदी
 :

 |  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 श्री  झूलन fag  :

 att  दी०  चं०  शर्मा

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कपों  करेंगे  कि
 :

 विदेशों में  Pave  अब  तक  कितने  भारतीय  वैज्ञानिकों की  नियुक्ति  की  गई  ;

 उनमें  से  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  पहले  ही  चुने  जा  चुके  थे  और  जॉ

 राष्ट्रीय  रजिस्टर में  पंजीबद्ध  थे  ;  रोक

 विदेशों  के  अधिकांश  भारतीय  वैज्ञानिकों  के  wed  देश  वापस  न  लौटने का  विचार  न

 होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  गो०  To  :
 पूरी  जानकारी  भ्र भी  उपलब्ध  नहीं  PVE

 में  वैज्ञानिकों  ग्रोवर  wfafasat & के  संचय  में  ५२  व्यक्ति  नियुक्त किये  गये  हैं  ate  २२  व्यक्तियों  की

 नियुक्ति  अरन्य  पदों  पर  की  गई  है  ।

 गत  जुलाई-ग्रस्त में  विदेश  से  भारत  वापस  लौटे  PoRy  व्यक्तियों  में  से  ११२

 व्यक्ति  अभी  भी  बेकार  हैं  ।

 सरकार  को  इस
 WATT

 की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कानपुर
 ~

 a]  में  विश्वविद्यालय

 श्री  स०  पो०  बनर्जी :
 पुर  'oo®,

 श्री  पाणिग्रहण :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कानपुर  में  एक  रेजीडेंशल  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  के  लिये

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  वित्त  सहायता  देना  मंजूर  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  तैयार  कर  ली
 गई  है

 ?

 1  शिक्षा  मंत्री  का ०  ला०  श्रीमाली ):  कानपुर  में  एक  रेजीडेंशल  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  करने  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  के  पास  से  कोर्ड  ot)  fant rat
 1  संबंधी "  ्  य  सहायत

 निवेदन  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 अपराध  रोकने  के  लिए  ब्यूरो

 1१००५.  श्री  दी  चं०  शर्मा  :
 कया  गृह-कार्यो  मंत्री  १०  geyvEe  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  २५७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अपराधों  को  रोकने  श्र  अपराधियों  को  सुधारने  के  लिये  ब्यूरो  की  स्थापना  करने  के

 संबंध  में  aa  तक  क्या  प्रगति  की  गई  है  ;  रोक

 इसके  कब  तक  कायें  प्रारम्भ  कर  देने  की  संभावना है  ?

 उपमंत्री  :  और  ब्यूरो के  लिये  स्थान  ढूंढा

 है  ज्यों  ही  वह  उपलब्ध  हो  ब्यूरो  की  स्थापना  कर  दी  जायेंगी  |

 श्री  लेवी  का  प्रतिवेदन

 श्री  जीत सिह  सरहदी  :

 1*१००६.  डा०  राम  सुभग  fag

 Lait  विद्याचरण शुक्ल  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  १६  RENE  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  ११०४

 के  संबंध  में  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  की  खोज  श्र  उत्पादन  के  संबध  में  श्री  लेवी  के  प्रतिवेदन  पर  विचार कर

 लिया गया  है  ;  शौर

 यदि  at,  तो  क्या  निर्णय  निकला  ?

 खान  ate  तेल  मंत्री  सके  दे०  :
 जी  हां

 ।

 ~
 में  गत  २४  नवम्बर  को  पहले  ही  सदन

 स  तेल  की  खोज  कौर  उसके  संसाधनों  के  विकास

 की  संभाव्य ताश ओं का  विकास
 करने  के  संबंध

 में  सरकार  की  नीति  की  व्याख्या  करने  वाला  एक
 वि ee  ee  2  हि  eee

 fae  प्र ग्रेजी  में
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 वक्तव्य
 दे  चुका हूं

 |  तेल
 की  उत्पादन  कौर  संरक्षण  संबंधी  नये  नियमों  की प्रतियां  सदन

 के

 सम्मुख  रखी  जा  चुकी  हैं  ।  उनमें  भिन्न-भिन्न  देशों  के  सारे  विशेषज्ञों  से  प्राप्त  राय  को  ध्यान
 में

 रख

 कर  जो  निर्णय  किये  वे  दिये  हुये  होंगे  जिसमें  श्री  लेवी का  प्रतिवेदन  भी  शामिल है  ।

 अमरीका  डिग्री  fad

 (  श्री  श्रीनारायण दास  :
 |

 श्री  प्रकाशन  वीर  शास्त्री  :

 श्री  ले०  wal  fag  :

 1१००७.

 {

 Lat
 से०  घ्र्पू ०  मेहदी  :

 व्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  sates  कौंसिल  are  एजूकेशन द्वारा  प्रकाशित

 डिग्री  मिले  नामक  प्रतिवेदन  की  कौर  श्रावित  किया  गया  है  जिसमें  oa  चीजों  के  साथ-साथ

 यह
 भी

 कहा  गया  है  कि  अमरीका
 के

 कुछ  राज्यों  ने  भारत  में  पत्र-व्यवहार के  द्वारा  डिग्री
 देने

 का

 बहुत  बड़ा  व्यवसाय बना  लिया  है  ;

 है  ;

 क्या  इस  प्रकार की  afr  प्रक्रिया को  रोकने  के  प्रदान
 पर  सरकार

 ने
 विचार  किया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 :

 संबंधित  अधिकारियों  के  पास  से  मांगी  गई  जानकारी  प्राप्त  हो  जाने  पर

 इस  weet  पर  विचार  किया  जायेंगी  ।

 समय  प्रदेश  में  संघ  लोक  सेवा  aria के  केन्द्र

 तद  न  अ
 1१००८.  श्री  विद्याचरण  शुक्ल :

 क्या  गृह-कार्य  मं  ना  AG

 कि

 क्या  संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  प्रशासन  सेवा  दि

 &

 ं

 के
 लिये  एक  केन्द्र  खोलने  का  जो  प्रस्ताव  विचाराधीन  उस  पर  विचार  कर  लिया  गया

 शौर है  ह

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  निर्णय  किया  गया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  और
 मध्य  प्रदेश में  भारतीय  प्रशासन

 सेवा  ars  परिवारों  के  लिये  एक  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  कभी  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के

 घीन है  ।
 व

 मूल  sisi  में

 330  (Ai)
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 लिदास  श

 १००९६.  श्री  राघे  लाल  व्यास  :
 क्या  वैज्ञानिक  aaa  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अ्रखिल  भारतीय  कालिदास  उज्जैन  ने  कालिदास  जयन्ती  समारोह  मनाने

 तथा  कालिदास  श्रकादमी  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुदान के  लिये  कोई
 प्रार्थना  की

 यदि  at,  तो  सरकार  नें  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसन्घान  ake  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  हुमायूँ
 :  नहीं ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 डोल  तेल  तथा  मोटर  स्प्रिट

 1१०१०.  श्री  प्र०  to  देव  :  कया  खान  और  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 करने कि  :

 क्या  सरकार देश  में  मोटर  स्प्रिट और  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  के  उत्पादन  की  समानता

 को  दूर  करने  के  बारे  में  कोई  कार्रवाई  कर  रही  है  ;  शर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 खान  कौर  तेल
 मंत्री  के०  दे०  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५२]

 निर्वाचन-व्यय

 |  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 |  |
 श्री  दी०  Wo 1१०११.

 |  श्री  हेम  राज  :

 क्या  विधि  मंत्री  ८  gee  के  तारांकित  wet  संख्या  १२४०  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राजनीतिक  दलों के  पास  से  निर्वाचन  व्यय  में  कमी  कर
 '

 के  संबंध

 में  afar रूप  से  उतर प्राप्त हो  गय  हैं  ;  अर

 यदि  तो  निर्वाचन  व्यय  में  कमी  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  बनाने के  लिये  किस

 प्रकार  की  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  :
 केवल  भारतीय  जन  संघ  के  पास  से  उत्तर  गाना

 att  उसने  निर्वाचन  आयोग  के  पात  अपने  सुझाव  भेज  दिये हैं
 ।  दल  गर  दिये  गये  सुझावों  को

 बतान  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५३]

 मामला
 निर्वाचन

 आयोग
 के

 विचाराधीन
 है  ।

 ह क म
 ि  ——  oo

 मूल  प्रजा
 TT  fou q
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 1१०१२.  थी  दी०  do  शर्मा  क्यां  वित्त  मंत्री  २२  ReKE  के  तारांकित प्रश्न

 संख्या  ६८३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पेंशन  के  मामलों  को  जल्दी  निबटाने  के  संबंध  में  नियमों में  हेर-फेर  करने के  बारे  में

 नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;

 भ्र निर्णीत  मामलों  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ;  कौर

 इनको  कब  तक  निबटा  देने  की  सं  भावना  है  ?

 वित्त  उपमंत्री  तारके इव री  :  वेतन  aaa  की  सिफारिशों  के

 अनुसार  हाल  हो  में  सरकार  द्वारा  जो  fara  किये  गये  उन्हें  देखते  हुए  कुछ  पेंशन  नियमों
 में

 संशोधन  किया  जा  रहा  इन  उ  शोधकों  के  परिणामस्वरूप  सदन  के  मामलों  को  निबटाने  में  जो

 विलम्ब  हो  जाया  करता  ्राश्या है  उसम  कमो  हो  18.0

 विभिन्न  प्रशासकीय  प्राधिकारियों  द्वारा  किए  गए  विशेष  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप

 काफी  संख्या  में
 पेंशन

 के  पुराने  मामले  निबटाये  जा  चुक हूँ  ।  २  geuE
 को

 सभा  में  दिये  गए
 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७६७  के  उत्तर  में  जो  भ्राइवासन  दिया  गया  था  उसे  कार्य  वत  करने  की

 दृष्टि  से
 १-२-५६  को  दो  वर्ष  से  अधिक  पुराने  मामलों  के  बारे  में  आंकड़े  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  पौर

 यथाशीघ्र  ही  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 बकाया  मामलों  को  निबटाने  में  कितना  समय  लगेगा  इसका  अनुमान  नहीं  लगाया  जा

 सकता  क्योंकि  पेंशन  सारे  भारत  में  फैले  विभागीय  प्राधिकारियों  द्वारा  मंजूर  की  जाती  फिर  भी

 स्थिति  की  देख-रेख  की  जा
 रही  हूँ  ate  विलम्ब  को  यथाशक्ति  दूर  करने  की  दृष्टि  से

 भी  निरन्तर  देख-रेख  जारी  रहेगी  ।

 खरीद

 1१०१३.  श्री  प्र०  गे  देव  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  बेस्ट लैण्ड  एयरक्राफ्ट  कम्पनी  लन्दन  को  हेलीकाप्टर

 खरीदने  क  लिये  ast
 दे  दिया  है  ;  अर

 यदि  तो  एक  हेलोकाप्टर  का  कितना  मूल्य  दिया
 गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 जी नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 देहरादून  में  dal  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1*१०१४.  श्री
 स०  मो०  बनर्जी

 «
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देहरादून  में  वयस्क  ग्रंथों  के  लिये  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  वर्कशाप  के

 झ्रंघ  मजदूरों  ने  प्राधिकारियों  को  इस  कारण  भूख  हड़ताल  करनें  का  नोटिस  दें  दिया  है  कि  उन्होंने
 उनकी  शिकायतें  दूर  नहीं  की  ;  कौर

 यदि
 तो  सरकार ने  इस

 मामले
 में  क्या  कार्यवाई  की  है  ?

 मूल  अंग्रजी  में
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 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  इस  प्रकार  का  नोटिस  मिला है
 |

 मज़दूरों  को  यह  सलाह  दी  गई  है
 कि  वे  भू  व  हड़ताल  झयवा

 प्राय  किसी  प्रकार  को  सीधी

 कार्रवाई  करें  इस  बोच  उन्हें  बढ़ो  हुई  राज्य-सहाय॑ता  देवे  के  बारे  में  जांच  की  जा  रही है
 ।

 विदर्भ  बहुप्रपोजनीय  स्कूल

 1१५८४.  थ्री  पांगरकर  :  क्या  faratt  मंत्रो  बम्बई  विदर्भ  के  प्रदेश  में  अब  तक  खोले  गए

 घहुप्रयोजनोय  स्कूलों  को  संख्या  बताने  को  कृपा  करेंगे  |

 दिक्षा  मंत्रो  का०  ato  :  सत्रह

 अल्प बचत  योजना

 TeNSY.  श्री  पांगरकर :  क्य  वित्त  tas  बताते  को  कपा  करेंगे कि  बम्बई  के  मराठवाड़ा

 प्रदेश के  THA  प्रौढ़  निर्देश  जिलों  में  १  geyeg से  ३०  सितम्बर  ,  तक  प्रदीप  बचत

 योजना  eat  कूल  कितनों  राशि  जमा  को  गई  थी  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  मांगी  गई  जानकारी नीचे  दी  गई  है
 amet

 रुपयों में  )

 जिला  लगभग  गुद |

 प्राप्ति

 पचिनो  19%

 निर्देश  घर

 पंजाब  में  स्मारकों का  सर्वेक्षण

 हेम  राज
 १४५८६.

 श्री  दी०  च०  दार्मा

 क्या  बैज्ञातिक
 श्र  हुसन्थात  site  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  २२  PEXE

 के
 अतारांकित

 प्रदन संख्या  १३७६  क  उत्तर  के  संत थ  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  के  ऐतिहासिक  ale  प्राचीन  मंदिरों  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  पुरा  किया  गया

 श्र

 (a)  यदि  नहों  यह  सर्वे म  कब  पूरा  होगा  ?

 वैज्ञानिक  श्रतुसन्वान  शौर  सांस्कृतिक-कार्षे  dat
 अचानक

 :
 ate  (@):

 सर्वेक्षण  हो
 रहा  है  aa  य  बताता  कि  जह  कब  पूरा  होता  मुमकिन  नहीं है

 ।

 निल  aa
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 शिक्षा  के  लिए  विदेशों  को  सहायता

 1१५८७.  श्री  प्र०  to  देव  :
 कया  शिक्षा

 मंत्रो  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 भारत  द्वारा  विदेशों  को  १९४५४  से  १९५४  तक
 )  शिक्षा  संबंधी  कितनी

 सहायता दो  गई  ;  कौर

 9e¥oF से  कुल  कितने  भारतीय  अध्यापक विदेश  भेजे  गए
 ?

 (a)
 जानकारी  एकत्र  की  जा शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  *  ate  )

 रही हू
 जो  सभा-पटल  पर  यवाशोघ्र  रख  दो  जयेगा  ।

 पंजाब  में  व्यय-कर  शौर  सम्पत्ति-कर

 1१५८८.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यद  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  में  Paya

 Re  में  व्यय-कर  कौर  सम्पति-कर  देंने  वालों  को  संख्या  कितनी  थी  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  पंजाब  में  PEYS—KE F में  व्यय-कर  कौर

 कर  दीवारों  को  संख्या  क्रिया  ६७  कौर  ८४५३  थी  ।

 दिल्ली  पोलीटेक्निक

 1१५८९.  श्री  (५  शक्  गोपालन
 :  कया  वैज्ञानिक  wea

 कौर  सांस्कृतिक-कायें  मंत्री

 ११  सितम्बर  ,  १९५९  क  अतारांकित प्रदान  संख्या  २७०४५  H  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जिन  उम्मीदवारों  ने  दिल्ली  पोलीटेक्निक  से  वाणि:य  शास्त्र  में

 प्रंशकालिक  नेशनल  डिप्लोमा  ata  पास  किया  है  उन्होंने  रियों
 से  डिप्लोमा  दिये  जानें  के

 बारे में  भ्र भ्या वेदन  किया  xx

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारवाई की  गई  है  ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  ate  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  :  दिल्ली

 पोलीटेक्निक  के  चार  वंश-कालिक  छात्रों  जिन्होंने  EX  में  वाणिज्य  शास्त्र  में  नेशनल  डिप्लोमा

 परीक्षा  पास  की  यह  अभ्यावेदन  किया  है  कि  अंश-कालिक  छात्रों  के  मामलों  में  उनके  वाणिज्यिक

 संस्थानों  को  वेतनभोगी  सेवा  को  डिप्लोमा  दिये  जानें  के  लिये  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  पूरा  करने  के

 बारे  में  गिनी  जानी  चाहिये  शरर  इस  कारण  उन्हें  शीघ्र  ही  डिप्लोमा  ara  चाहिये

 उन्होंने  अपनी  नौकरी  में  जिंस  प्रकार  का  काम  किया  था  उसकी  करने  पहचान

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  जिन  चार  उम्मीदवारों नें  अभ्यावेदन  किया  था  में  तीन  को

 डिप्लोमा  दिया
 जाना  चाहिये  ।  चौथे  उम्मीदवार  के  बारे में  ott  संस्था  से  रिपोर्ट  art  बाकी  ate

 अ्रंशकालिक  छात्रों  के  मामले  में  प्रशिक्षण के  बदले  सम्पूर्ण  वतन-भोगी  सेवा  काल  को  सामान्य

 रूप
 से  स्वीकार  करने  का  निवेदन  विचार  के  लिये  अखिल  भारतीय  bet a feaaner  शिक्षा  परिषद  के

 वाणिज्य  बोर्ड  के  सम्मुख रखा  जायेगा  ।
 i

 fan  अंग्रेजी  में
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 कसौली  शौर  डग्दाई  छावनियों  को  सहायक  अनुदान

 1१५६०.  श्री  दो०  च०  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  भारत  सरकार  द्वारा  उसके  विकास  योजनाएं  लागू  करने  के  लिये  VEXE-To  के  लिये

 कसौली  प्रौढ़  छावनियों  को  सहायक  अनुदान  के  रूप  में  कल  कितनी  भ्रावंटित  की  गई

 और

 इन  योजनाओं  ब्यौरा  कया  है

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :

 एशाई  कुछ  नहीं  |

 कंजोली  CE,  CCR  रुपय  |

 काय  : 1  ब्योरा  मंजर  की  गई

 राशि

 CHA  की  इमारत  अर  फर्नीचर  C,450 भ  ८०  रुपय

 वाचनालय  €००  रुपय

 चीतों  कां  निम  १,७३०  रुपय

 नालियों  का  बनाना  ,  Rigo  रुपय

 सड़क  के  किनारे  की  नालियों  को  नये  नमूने  का  बनाना  By REL  रुपये

 सड़क  प्रकाश  व्यवस्था  Goo  रुपय

 सड़कों  की  मरम्मत  29,1990  रुपय

 य

 योग  CE  CCL  रुपय

 जीवन  बीमा  निगम  की  पंचवर्षीय  योजना

 Sat  औनारायण दास  :
 WUE

 a  do  do  शर्मा

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  ने  अपने  कारोबार  को  बढ़ाने  के  लिये  प्रगति  पंचवर्षीय  योजना

 को  कार्यान्वित करने  के  हेतु  साधन  संगठन  कायम  कार्यकर्त्ताश्रों को  प्रशिक्षित

 प्रादि  के  बारे  में  कोई  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  weal  पर  विचार  किया  है

 उस  ara की  मुख्य  रूप  रेखा  क्या  है  ;

 (7)  इस  कार्यक्रम को  पूरा  करने  कें  लिये  निगम  का  आधिक  तथा  वित्तीय  दायित्व
 कितना  बढ़  जायेगा ?

 a

 मूल  sash  में
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 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 ak  निगम  अपनी

 पंचवर्षीय  विकास  योजना  के  अधीन  झपने  साधनों  के  ज्यादा  से  ज्यादा  इस्तेमाल की  गई  योजनाकारों

 विचार रहा  है  |  कार्यक्रम की  खास  बातें  ये  है

 (१)  बीमाਂ  कराने  वालों  की  श्र  ज्यादा  सेवा  करने  के  लिये  नये  शाखा

 कार्यालय  खोलना  ;

 (२)  इन  इलाकों में  क्षेत्रीय  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 (3)  तादाद  में  स्थानीय  एजेंटों  की  भरती  करना  a  उन्हें  ट्रेनिंग

 TY

 (४)  चलती  फिरती  गांवों  में  लगने  वाले  मेलों  a  देहाती  प्रदर्शन  नियों

 के  द्वारा  प्रचार-कार्य  की  ख़ास  कर  देहात  में

 (५)  बीमा  कराने  वालों  द्वारा  प्रीमियम  जमा  किये  जाने  के  लिये  भ्रमित  सुविधाएं ;

 (६)  काफी  संख्या में  स्वास्थ्य  परीक्षकों की  भरती ;

 (७)  विकास  शर  प्रशासनिक  कर्मचारियों की  ट्रेनिंग  ।

 निगम  का  अनुमान  है  कि  उसे  सब  मिलाकर  जितना  खर्चे  करने  की  अनुमति  इस

 कार्यक्रम  को  चलाने  में  उसे  उससे  बहुत  ज्यादा  खर्चे  करने  की  जरूरत नहीं  पड़ेगी  ।

 हिन्दी  में  निकाले  गये  सरकारी  आदि

 १५९२.  श्री  प्रकाशा  बीर  झा स्त्री  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १६  2ENe BH Marea faa के  अतारांकित

 प्रश्न  सख्या  १  d\9%  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गत  दो  वर्षो ंमें  विभिन्न  मंत्रालयों  में  चतु  श्रेणी  के  कर्मचारियों के
 सम्बन्ध

 में  कितने

 ज्ञापन  aris  निकाले  गये  ;

 कितने  परिपत्र  ग्राही  हिन्दी  में  निकाले गये  और  उनमे ंसे  कितने  दोनों  भाषा ग्र ों में

 निकाले
 गये  ;

 कौर

 अंग्रेजी  में  निकाले  गये  परिपत्रों  श्रादि
 के  हिन्दी  रूपान्तर  तैयार  न  करने  के

 नदी  कोई  कारण  तो  वे  क्या  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 से  (a).  मांगी  गई  सूचना का  एक

 विवरण  संलग्न  है
 ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]

 उड़ींसा में  जनता  कॉलेज

 1१५९३. श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  free  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  safe  में  उड़ीसा  में  जनता  कॉलेज  स्थापित
 के
 सम्बन्ध में  कोई  विचार

 और

 यदि  तो  कितने  ate  कहां-कहां ?

 दिक्षा  मंत्री  फा  ५  ला०  साएं  3  )  नहीं  ।

 वि  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 मूल  अंग्रेजी  में



 ovo  लिखित  उत्तर  १७  gaye

 सब्जियों  का  परिरक्षण

 1१५९४.  Matera  दास :  क्या  वैज्ञानिक  भ्रनसन्धान  sie  सांस्कृतिक-कार्य

 मंत्री  ११  सितम्बर  Faye  के  अतारांकित संख्या  २६३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कपा  करेंग े:

 \  )  क्या  फल
 तथा  सब्जी  परिरक्षण  उद्योग  में  सहायता  करने  के  लिये  प्रादेशिक  अनुसंधान

 श्र

 स्टेशन  तथा  सब-स्टेशन  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रगति  हुई  है  प्रौढ़  यदि  तो

 उनके  लिये  कौन-कौन  सा  स्थान
 चुना  गया

 है
 ?

 saree  site  सास्कृतिक-कायम  उपमंत्री  स०  सो०

 कुछ
 एक  प्रादेशिक  स्टेशनों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  कार्य  पुरे  हो  गये  हैं  ।  हैडक्वाटर

 यूनिटों  श्र  मुख्य  स्टेशनों  के  लिये  आवश्यक  कम  चारी  भर्ती  करने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ।

 यह  विचार  है  कि  मुख्य  स्टेशन  कलकत्ता  )  ,

 कोट  कौर  लखनऊ  में  स्थापित  किये  जायें  शर  सब-स्टेशन  शिमला

 कौर  बिहार  के  किसी  उपयुक्त  स्थान  पर  स्थापित  किये  जायें  ।

 उड़ीसा में  खनिज

 खान  कौर  ईंधन  मंत्री  २१  PERE  के 1१५९४.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ३३६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सहकारी
 समिति  द्वारा  भेजें  गये  वयस्क  के  नमूनों  से  यह  ज्ञात  gar  है  कि

 वहां पर  पर्याप्त  मात्रा  में  खनिज  पाये  जाते  हैं  ;  शौर

 क्या  उड़ीसा  के  रंगमातिया  तथा  समझी  पहाड़ियों की  विस्तृत  खोज  करने  का

 प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ?

 श्र  तेल
 मंत्री  के०  दे०  राज्य  सरकार  से  यह  रिपोर्ट  मिली

 है  कि  सहकारी  समिति  से  प्राप्त  अयस्क  के  नमूनों  में  मैगनेटाइट  विद्यमान  है  ।

 राज्य  सरकार  PEYEREO  में  विस्तृत  खोज  करने  का  चीर  रखती

 प्रविधिक  प्रशिक्षण  तखतपुर

 1१५९६.  श्री
 पाणिग्रहण :  क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 उडीसा के  मयूरभंज  ज़िले के  तखतपुर में  धिक  प्रशिक्षण  संस्था

 में
 कार

 प्रारम्भ  हो  गया  कौर

 (@  )  यदि  तो  वहां  पर  कभी  तक  श्रादिम  जातीय  कितने  विद्यार्थियों
 ने  प्रशिक्षण  प्राप्त

 किया है  ?

 गाह-काय  उपमंत्री
 आल्वा  )  हा ं।

 पचास  क

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 मंत्रालयों  के  क्यारियों  में  वृद्धि

 प्रकाशन वीर  शास्त्री  :
 Busey,

 att  मोहम्मद  इमाम

 FAT  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंग

 कि  :

 (*)
 भारत  सरकार के  विभिन्न  मंत्रालयों में  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  कर्मचारी  कार्य  कर

 रहे
 ह
 र  1

 १९४५८  को  उन  कर्मचारियों  की  जो  संख्या  थी  उसकी  अपेक्षा  प्रत्येक  श्रेणी

 में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  और

 इससे  सरकार के  काम  में  कितनी  शीघ्रता are  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  राज्य-मंत्री
 से

 सुचना  इकट्ठी
 की

 जा

 रही  है प्र ौर  यथासमय  में  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  विनियमों  का  उल्लंघन

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 Que,

 xf
 श्री  घर  चल  देव

 क्या  वित्त  मंत्री  १०  १९४५९  के  तारांकित संख्या  ROX  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  श्री  एस०  पी०  जेन  के  विदेशों  के  बैंकों  में  कथित  खातों  के  सम्बन्ध  में  जांच  पूरी

 हो  गई  है  ;

 यदि  ती  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  ;  शर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  नहीं  ।  जांच  कभी  तक  चल  रही  है  ।

 गर  meq  उत्पन्न  नहीं

 तेल  सवाल

 1 १४५६६.  श्री  राम  कृष्ण  खान  कौर  ईंधन  मंत्री  २२  LENE

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६८२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृप
 1  करेंगे DNA  किः

 क्या
 देश  में  प्रभी  तक  खोदे  गये  तेल  के  सभी  gal  के  सम्बन्ध में  परिणाम  प्राप्त  हो  गये

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  शौर

 उन  कुझमों से  प्राप्त  होने  वाले  तेल  से  देश  की  तेल  की  PUT  कहां  तक  पुरी  होगी  ?

 खान  पौर  तेल  मंत्री  क०  व्यू ददे०  भ्र भी  नहीं  । क

 wa  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 es

 अंग्रेजी  में
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 निर्घारण
 के  श्रीनगर  Maya  के  घायल द  रि zat ( अभी  तक  किये  गये  |  et  ल  क डु  BS  API  ना  Ais  इडिया  (  प्राइवेट )  लिमिटेड

 के  क्षेत्रों से  ४११  लाख  टन  अशोधित  तेल  उपलब्ध  हो  सकेगा  अन्य  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  प्रभी

 बताना  है  ।

 ग्राम्य  सदस्यों

 1१६००.  श्री  राम  कृष्ण
 क्या

 दिक्षा  मंत्री  १६  reyes  के  म्रतारांकित er

 संख्या  १०४२ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्राम्य  संस्थानो ंके  विभिन्न कोसों  की  पाठ्यचर्या  सम्बन्धी  प्रस्थापना त्रों  पर

 विचार  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  परिणाम  निकले हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  हां  ।

 राष्ट्रीय  ग्राम्य  उल्व  शिक्षा  परिषद्  की  स्थाई  समिति  ने  २७  geye at की

 अपनी  ठक  में  म  कर्ज  समिति की  रिपोर्ट  की  सिफ़ारिशों के  सम्बन्ध अध्ययन  ats  की प्रस्थापना त्रों

 पर  विचार  किया  था  श्र  यह  परामर्श  दिया  था  कि  क्योंकि  ग्राम्य  संस्थाओं के  डिप्लोमों  को

 मान्यता  प्रदान  किये  जाने  का  प्रदान  भारतीय  भ्रस्तविष्व  विद्यालय  बोर्डे  के  विचाराधीन  इसलिये

 पाठ चर्या  में  सारवान  परिवर्तन  करने  से  पहले  उक्त  बोर्ड  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  कर  लेनी  चाहिए  |

 फ्रांसीसी  सरकार  द्वारा  दी  गई  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सुविधायें

 श्री  राम  कृष्ण . गप्त गीत

 1१६०१.  <  सरदार  इकबाल  fag

 श्री  अजित  सिह  सरहदी

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  और  सास्कृतिक-कार्य मंत्री  ११  सितम्बर  &y  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  २७३०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फ्रांसीसी  सरकार  द्वारों

 व्यावहारिक  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  प्रस्तावित  संविधानों  का  उपभोग  करने  के  सम्बन्ध  में  way  तकਂ

 क्या  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 अनुसन्धान  और  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो०  :
 प्रशिक्षण

 के
 लिये  PvE  में  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं के  दस  पदाधिकारियों  का  एक  दल  फ्रांस भेजा

 गया है  |

 waa  घन  बविनियोजक

 1१६०२.  श्री  राम  कृष्ण गुप्त  :  कया  चित्त  मंत्री  १०  १९५४  के  अतारांकित प्रश्न

 संख्या
 $43

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जर्मन  सरकार  ने  जर्मन  धन  विनियोजकों  को  रिस्क  गारंटी  देने  की  योजना तम

 कर  ली  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  ब्यौरे  कया  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :  (#)  और

 यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  परिश्रमी
 जमन  सरकार  ने  जर्मन  घन

 विनियोजकों
 को  गारंटी CENTS  ferrftrr att चाह  देने  के  लिये

 मल  अंग्रेजी  में
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 एक  कानून  लागू  किया  है  ।  परन्तु  भारत  सरकार  को  अभी  तक  उस  सरकार  से  कोई  दिवसीय  पत्र

 नहीं  प्राप्त है  ।

 कालेजों  कौर  विश्वविद्यालयों में  छात्रों  को  भीड़भाड़

 थ्री  राम  कृष्ण गुप्त

 थी  जीत सिह  सरहदी

 तप  सरदार  इकबाल  सिंह

 क्या  शिक्षा  मंत्री  ११  १९ i  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  २६४०  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कालेजों  और  विश्वविद्यालयों  में  छात्रों  की  भीड़भाड़  को  कम  करने

 के  लिये  विश्वविद्यालयों  में  दाखिले  के  लिये  उपयुक्त  परीक्षा  लागू  करने  के  सुझाव
 पर

 विचार  कर

 लिया है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  वह  सुझाव  wat  तक  विश्वविद्यालय

 अनुदान  aa  के  विचाराधीन है

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 mite  जाति  प्राविधिक  मणिपुर

 1१६०४.  श्री  ल०  wat  सिह  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  लुगाई  पहाड़ियों  के  कुछ  ख़ादिम  जातीय  श्रभ्यथियों  को  प्राचीन

 जाति  प्रविधिक  मनीपुर  में  दाखिल  करने  से  इनकार  कर  दिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  कितने  भ्रम्यथियों  को  दाखिल  करने  से  इनकार  किया  गया  है  श्र  उसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 गाह-कार्य  उपमंत्री
 :

 नहीं
 ।

 चालू  सेशन  में  लुशाई
 के

 विद्यार्थियों के  प्रवेश  के  लिये  १३  आवेदन पत्र  प्राप्त  हुये  थे
 ।

 उन  में  से  एक  विद्यार्थी  मे  ट्रिक
 पास

 नहीं
 पट

 दाखिले
 के  लिये  निर्धारित  न्यूनतम  अहंता में ट्रिक मै  ट्रिक  है  ।  इसलिये  उसके  अवसर  पत्र  पर  विचार

 न  किया
 जा  सका  ।  कोष  १२  में  से  इन्टरव्यू  के  लिये  केवल  ६  विद्यार्थी  aes

 थें  उन
 सभी  को  चुन

 लिया  गया  |

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 लक्का दीव में  प्राइमरी  दिक्षा

 1१६०५.  वी०  do  शर्मा  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा-करेंगे  कि
 :

 मिनिकाय  atx  श्रमीनदीव  द्वीपों  में  अनिवार्य  प्राइमरी  शिक्षा  चालू  करने
 के

 सम्बन्ध
 में

 अभी  तक  क्या-क्या  कार्यवाही
 की

 गयी  है

 उनके  क्या-क्या  परिणाम  निकले  हैं
 a a  एएए  ए  एएस््>ि'“ीन

 मिल  अंग्रेजी  में
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ate  कार्यवाही  करने  का  भी  कोई  विचार है  ;

 यदि  तो  क्या-क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ;  कौर

 (  र्  )  उक्त  cat  में  इस  समय  कितने  प्रतिशत  बच्चे  प्राइमरी  दिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  :  प्राइमरी  शिक्षा  को  भ्रनिलायं  रूप  से

 लागू
 करने

 से  पहले  उसे  फैलाया जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ate  यह  विचार
 है

 कि  atta  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  ६  से  ११  वर्ष
 के  सभी

 बच्चों  के  लिये  श्रनिवायं  रूप  से  यह  शिक्षा  लागू  कर  दो  जाये  ।  उक्त  अवधि  में  लागू  किये  जने  वाले

 विनियम  के  प्रारूप पर  भारत  सरकार  विचार  कर  रहो  है  ।

 ५२  प्रतिशत  ।

 ताड़ी  सहकारी  समिति

 श्री  नारायणनकुट्टि मेनन  :
 1१६०६.

 ्  श्री  ल्न्स ्  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  को  ताड़ी  सहकारी  समिति  केरल  से  यह  भ्रम्यावेदन  प्राप्त

 gare है  कि
 सरकार  को  बकाया  राशि  करने  की  अवधि  बढ़ा  दो  जाये  कौर  हानि  के  कारण  बकाया

 राशि  में  छूट  दे  दो  जाये  ;  श्र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रो  गो०  ब०  :  हां  ।

 अभ्यावेदन  की  प्राप्ति  पर  केरल  सरकार  ने  अ्रगस्त  की  किस्त  भरदा  करने  की  भ्र वधि

 को  aE 2 EXE  तक  बढ़ा  दिया  था  are  सितम्बर  की  किस्त  को---  तक  सदा  करने

 की  भ्र नुम ति  दे  दी  थी  ।  उसके  उपरान्त  एक  कौर  सम् या वेदन  प्राप्त  होने  पर  सरकार  ने  सितम्बर  की

 किस्त  को  ROWERS  को  तिथि  को  ७  दिन  TH  कौर  बढ़ा  दिया  था  ।  अवि  केवल  उन्हीं

 कार  समि  तियों  के  लिये  बताया  गयो  थो  जिन्हें  दुकानें  नोलामी  के  बिना  हो  पांच  वर्षों  के  औसत  किराये

 के  आधार  पर  दो  गयो  थों  ।  दो  किस्तों  की  छूट  दे  देने  की  प्रार्थना  को  स्वीकार  कर  दिया  गया  था  ।

 दिल्ली  में  होमਂ

 1१६०७.  श्री  दी०  चं०
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  दिल्ली के  चिल्ड्रेन्स
 होम

 को  बच्चों  के  पुनर्वास  के  काय  में  कुछ

 सफलता  मिली  है  ;

 यदि  तो  कितनी  सफलता  मिली  है  कौर

 pay
 चिल्ड्रेन्स  होम  में  इस  समय  कुल  CDT  बच्चे  हैं  शौर  इसके

 लिये  कितनी  राशि  निर्धारित

 की  गयी है  ?

 faa  waist  में
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 गह-कार्य  उपमंत्री  :  हां  ।

 Pex  से  CE  बच्चों  को  बसाया  जा  चुका  है  ।

 २००  बच्चे हैं  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  कुल  8,29, oo  रुपये  |

 रोहतांग  दर  पर  रज्जपथ च्व्के

 1१६०८.  श्री  हेम  राज  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पंजाब  afer  जातीय  परामशंदात्री  परिषद्  से  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  कि  रोहतांग दर  पर  एक  राजपथ  बना  दिया
 जाये  ताकि

 के  दस  महीनों  में  झ्रादिम  जातोय  क्षेत्रों  में  रखना  जाना  संभव  हो  सके  ;  ौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  निर्णय  किया  गया  है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  (atteett  :  पंजाब  आदिम  जातीय  परामशंदात्री

 परिषद्  से  इस  प्रकार  को  कोई  प्राय
 ना

 प्राप्त  नहीं  हुई  परन्तु  इस  रोहतांग  दर  पर  रज्जु पथ  बनाने

 के  सम्बन्ध  में  पंजाब  सरकार  से  प्रियता  प्राप्त  हुई  है  ।  पंजाब  सरकार  की  इच्छा  है  कि  इस  कार्य  को

 ताकतों  फंच  वर्षीय  योजना  काल  में  किया  जायें  ।

 राज्य  सरकार  को  भअ्रनौपचारिक  रूप  से  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  यदि  वे  प्रावश्यंक

 समझे  तो  इस  सम्बन्ध  में  सर्वे  ग  प्रारम्भ  कर  दें  |

 नियमित  अस्थायी  कर्मचारी  वग  की  सुची

 1१६०६.  श्री  श्र०  मचा  तारिक  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि  :

 नियमित  अस्थायी
 कर्म  चारी

 वर्ग  की  पहली  सूची  की  तुलना  जिसमें  is  १

 शद्ध स्थायी  श्रसिस्टेंटों  और  पास  हुये  झसिस्टेंटों
 को  ३  :  १  के  अनुपात  में  लिया  गया  इस

 बार  की  सूची  में  उनका  अनुपात  है  ;

 उक्त  वर्गों  में  से  प्रत्येक  वर्ग  के  में  अब
 अपेक्षाकृत  कितनी  वृद्धि  या  कमी  हुई  है  ;

 *ै  के  आधार  पर  ग्रेड  १  के  स्थायी  करमें  वासियों  के  लिये  रक्षित  कोटे  अर

 अस्थायी  अ्रसिस्टेंटों  के  लियें  निर्धारित  विशेष  कोटे  के  अनुपात  में  कितनी  कमी  हुई  है  ;  शर

 इस  सूची  में  ग्र स्थायी  असिस्टेंट ों  को  क्यों  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ae  उन्हें  अरन्य

 सभी  वर्गों  के  व्यक्तियों  से  वरिष्ठता  को  कया  सुविधा  दो  गयो  है  ?

 मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  से  माननीय सदस्य

 तृतीय  नियमित  अस्थायी  कर्मचारी  वर्ग  की  सूची  की  कौर  संकेत  कर  रहें  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]

 भारतीय  कृषि  भ्रनुसन्घान थि  संस्था

 1१६१०.  श्री  भा०  Fo  गायकवाड़  :  क्या  faretT  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  ग्रा योग  की  शोर  से  १६५९-६०  में  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान ~
 के  पो०  एच०  डो०  क  विद्या  ः

 क्यों
 के  लिये

 कितनी  छात्रवृत्तियां
 दी  जायेंगी  ;  wk

 मिल  अंग्रेजी  में
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 LEXE-GO  में  अनुसूचित  जातियों
 शर  अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के  लिये  कितनी

 छात्रवृत्तियां  रक्षित  की  गयी  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री
 का०  ला०  :.  |

 अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  विद्याथियों  के  लिये  कोई  भी

 छात्रवृत्ति
 रक्षित  नहीं  ह  ।

 राजस्थान में  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 1१६११.  श्री  दो०  चं०  व्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९५९  में  पश्चिमी  पाकिस्तान से  बिना
 पारपत्र

 के
 राजस्थान

 में

 चोरी  छिपे  प्रवेश  करने  वाले  लोगों  की  संख्या  बढ़  गयी है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बहुत  से  पाकिस्तानी  जो  राजस्थान  में  पारपत्र  लेकर

 भ्र वधि  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  भी  वहां पर  रह  रहे  हें  ;  पौर

 यदि  तो  जिन  व्यक्तियों  की  अवधि  समाप्त  हो  गयी  है  तथा  जो  बिना  पारपत्र  कें

 रा  गये  उन्हें  वापिस  भेजने  अघिकता  व्यक्तियों  के  घुस  ard  की  रोक  थाम  करने  के  संबंध

 में  कमी  तक  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से  जानकारी  एकत्रित की

 जा  रही  है  कौर  प्राप्त  हते  हो  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 उत्तर  भारत  के  विश्वविद्यालयों  में  दक्षिण  भारत  की  भाषायें

 1१६१२.  श्री  दी०  चं०  क्या  दिक्षा  मंत्री  २२  gaye  कें  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ७०१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  भारत  के  विश्वविद्यालयों  में

 दक्षिण  भारत  की  भाषाओं  के  अध्ययन  के  संबंध  में  प्रभो  तक  कया  व्यवस्था  की  गयी  है  ?

 पंजिका  मंत्री  का०  ला०  :  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 दिल्ली  विस्व वि  aaa  ने  wy
 दि  ता  बारिश  ररताथय  भाषियों

 के
 निम्नलिखित  कर्मचा  रियों

 को  नियुक्त  किया  ह
 :--

 रीडर  ६  हरवल  बनाव 9  { arrarr  fasta  )

 ४
 तंगी  कन्नड  तथा  मलयालम )

 पुस्तकालय  सहायक  २

 विश्वविद्यालय  में  शीघ्र  ही  एक  और  रीडर  भी  नियुक्त  किया  जा  गा  ।

 अलीगढ़  मद/ास्लम  विश्वविद्यालय में  भी  यह  योजना  प्रारम्भ  कर  गयी  है  ।

 बम्बई  विश्वविद्यालय  की  दिक्षा  परिषद्  दक्षिण  भारतीय  भाषियों  के  पाठ्यक्रमों  को  शीघ्र

 ही  निर्धारित  कर  देगी  ।

 stat  में
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 केन्द्रीय  एशियाई  पुरातत्व  नई  दिल्ली

 1१६१२.  भरी  :
 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसन्घान  कौर  सांस्कृतिक-कायें  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  क्या  यह  संच  हैं  कि  पुरातत्व  विभाग  ने  नई  दिल्ली
 का

 केन्द्रीय  एशियाई  पुरातन  वस्तु

 राष्ट्रीय  नई  दिल्ली  को  सौंप  दिया है  ;  रोक

 यदि  तो  केन्द्रीय  एशियाई  पुरातन  वस्तु  संग्रहालय  के  गजेटिड  तथा  नान-गजेटिड

 कर्मचारियों  के  संबंध  में  क्या  किया  गया  है  ?

 अनुसन्धान  cite  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  :

 हा ॥ ॥

 उन  कर्मचारियों  को  निम्नलिखित  संगठनों  में  नियुक्त  कर  दिया  गया  है---राष्ट्रीय

 नई  के-प्राय  पुरातत्व  विभाग  की  संग्रहालय  शाखा  कलकत्ता  तथा  रसायन  शास्त्र

 संबंधी  देहरादून  ।

 दिल्ली  निगम  को  रायल्टी  की  अदायगी

 1१६१४.
 हि  वाजपेयी  :

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ३०  gus  को  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  पारित

 किये  गये  इंच  संकल्प  क  प्रो  श्रीकृष्ण  किया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  निगम  की  सामानों

 के  अन्दर  मत  वाले  क्षेत्रों  से  दिल्ली  प्रशासन  तरा  लाल  बदरपुर  यमुना

 की  रेत  आदि  पर  प्राप्त  की  गयी  रायल्टी  निगम  को  सदा  कर  जाये  ;  ौर

 यदि  तो  इसी  मांग  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जगह-कार्य  मंत्री  गो०  :  हां  ।

 सरकार  यह  रायल्टी  पंजाब  भूमि  राजस्व  १८८७,  जो  कि  दिल्ली  में  भी

 लागू  तथा  लघु  खनिज  १९३८  के  भ्रमित  रायल्टी  वसूल  कर  रही  परन्तु यदि

 निगम  की  सम्पत्ति  अथवा  भूमि  को  कोई  क्षति  ।  उसके  लिये  निगम  प्रतिकर का  दावा

 कर  सकता है  ।

 अवकाश  प्राप्त  न्यायाधीशों  की  निर्वाचन  न्यायाधिकरण ों  में  नियुक्ति

 FREY.  श्री  जीत  सिंह  सरहदी
 :

 क्या
 विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९४५७  से  कितने  अवकाश  प्राप्त  न्यायाधीशों  को  लोक  प्रतिनिधित्व

 नियम  की  धारा  ८६(३)  के  परवीन  निर्वाचन  न्यायाधिकरण ों  में  नियुक्त  किया  गया  है  ;

 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  उन  निर्वाचन  न्यायाधिकरण ों  पर  कुल  कितना  खर्च  किया

 गया  जिनमें  अवकाश  प्राप्त
 न्यायाधीश

 नहीं  हैं  *

 मूल  ब्ंप्रेजी  में
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 बिधि  उपमंत्री  हज़र नवीस )  (?)  ae OC)  के  बाद  १४३.व  गश  प्राप्त

 यादव  थों
 का  लाक  त्र तग. बत्व  ग्र बन धम  को  धारा  ८६.३)  के  अवन  विभिनन  निर्वाचन

 न्यायाधिकरण ों  में  नियुक्त  किया  गया  है  |

 ३०  PEKE  उन  निर्वाचन  न्यायाधिकरण ों  जिनके  सभापति

 अवकाश  प्राप्त  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  नहीं  कुल  १,८०,०२०  स्प  ४  नये  पैसे  aa

 हुये थे  ।

 राक  लर  फड़

 1१६१६.  श्री
 जीत  सिंह  सरहदी

 :
 क्या  वित्त  तत्र  यह  बत  ने  कृपा  चरे  कि  PEYGARE

 में  भारत  के  प्रत्येक  राज्य  के  लिये रा  af  फिर  फंड  से  कितना  झप  रान  त्राव  za  किया  गया  था  ?

 वित्त  tat  मोरारजी  :  रा  1.0  फै  तर  फाउन्डेशन  अमे  रिका  में  प्रारम्भ  होने  वाला

 एक  गैर-सरकारी  संगठन  है  जिसका  उ  दय  है  विशव  में  मानवता के  हित  के  लिये  प्रयत्न

 करना  |  यह  संगठन भारत  में  १९२०  से  काम  कर  रहा TT  फाउडेशन  ग्रोवर  से  प्रतिवर्ष के

 प्रारम्भ  म  ह  विभिन्न  tat  याति  arr  क़र्ब  समाज

 विज्ञान  इरादी  के  लिपे  cit  अआवदाटत  करता है  ।  इस  पव  में  क  उं  फैशन  द्वारा  मुख्य  रूप  से  यह

 यता  उक्त  विभिन्न  क्षेत्रो ंमें कामਂ  करने  संस्थानों  ग्रोवर  व्यक्तयों  को  छ  त्व  aa  तथा  यात्रा

 भ्र  दान  दिये  जाते  हैं  ।  यह  ule  किसी  सरकार  को  नहीं  दी  जात  ।  PeyseXE FATT में  भारत  की

 विभिन्न  संस्थापकों  अथवा  व्यक्तियों  की  कुल  १,८  ४२,८५३  डालर  प्राप्त  हुये  ये  |

 कृत्रिम  वर्षा  ax

 1१६१७.  श्री  राम  गुप्त  :  कया  वैसा निक  श्रनसन्धान श्रौर घार  कौर  संस्कृत  तिक-कायें  मंत्री

 की  कृपा  करेंग  कि  कृत्रिम  वर्षा  बरसाने  के  प्रयोग  करने  के  प्रोर  जयपुर  में  केन्द्र  स्थापित

 करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाह  की  गई  है  ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर
 सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  झ्रागरा  शौर

 जयपुर  में  दो  केन्द्र  स्थापित  करने  कं  मंजू दी  दे  दो  गई  कार्य  संचालन के  लिये  का  की

 ना  रहें  है प्र ौर  PeKo  के  मानसून  मौसम  में  कार्य  आरम्भ  हो  जायेगा ।

 बंगलौर  में  प्रतिरक्षा  इलक्टोनिक्स  कन्वेदान

 १६१८.  श्री  ले०  wal  क्या  प्रतिरक्षा  वता  यह  aaa  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  बंगलौर  में  हुये  प्रतिरक्षा  इलेक्ट्रोनिक्स  कराना में  कोई  वैज्ञानिक

 प्रस्तुत  किये  गये  थे  ;  और

 इलेक्ट्रोनिक  उपकरणों  महात्म  निर्भर होने  के  लिये  कोई  सुझाव  दिये
 गये  थे  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  इलेक्ट्रो  नक्स
 HiT

 में
 ४०  स ेप  अधिक

 वैज्ञानिक  प्रस्तुत  किये  गये  ।  उनका  वर्गीकरण  विभिन्न  f TTHA  विभागों  के

 अन्तर्गत  किया  गया  था  |

 सम्मेलन  में  निम्नलिखित  मुख्य  सुझाव  दिये

 प्रयोग  करने (१)  प्रतिरक्षा  इलेक्ट्रोनिक्स  उपकरण  तथा  औजारों  में  देशीय  पुर्जों

 का
 |

 os  tel

 भ्नंप्रेजी  में
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 (२)  देवा  में  विशेष  पुर्जों  के  निम  लिये  सामग्री  war  तर  कों  के  विकास  तथा

 गवय  |  HT  गति  बढावा  |

 (३)  उत्पादन की  गति  बढ़ाने के  तरीकों  का  सुधार
 ।

 छावनियों  में  खेल  के  मदान  तथा

 1१६१९.  थ्री  Ho  कृष्ण  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  की  कितनी  छावनियों में  छावनी  बोर्डों  ने  छावनी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  युवकों  कौर

 बच्चों  के  लिये  खेल  के  मैदान  कौर  पाक  बनाये  हैं

 सिकन्दरा बाद  छावनी  में  लोगों  के  लिये  कितने  खेल  मदान  बनाये  गयें  हैं

 और

 पंचवर्षीय  योजना में  छावनी क्षेत्रों  में  इन  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कितना

 उपबन्ध  किया गया  है  ?

 मंत्री  कृष्ण  कुल  ६१  में  से  ४७  छावनियों में  इस  प्रकार की

 सुविधायें
 ef  गई  हैं  ।

 हैदराबाद  राज्य  केन्द्रीय  खेल  बोर्डे  को  टूर्नामेंट  ale  के  लिये  दो  खेल  मैदान  पट्ट

 पर  दिये गये  हैं  ।

 उस  राशि  के  अतिरिक्त  जो  बोर्डों  ने  अपने  संसाधनों  से  दी  है  सरकार  ने  द्वितीय  पंच

 वर्षीय  योजना  में  खेल  के  मैदान  शौर  पाक  बनाने  के  लिये  GY VA  रुपय ेके  सहायक  मतदान

 छावनी  बोर्डों  को  दिये हैं  ।

 द्वितीय  योजना  की  ay  अवधि  श्र  ada  पंच  वर्षीय  योजना  में  ११  छावनियों

 में  afar  खेल  के  मदान  और  २४५  छावनियों  में  शौर  पाक  बनाने  का  विचार  है  ।

 सचिव  समिति

 1१६२०.  श्री  दामानी  :  कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सचिवों की  एक  समिति  स्थापित  की  जो  एक  ही  देश

 oa को  दिये  जाने  वाले  mec  की  जांच  करेगी

 यदि  तो  क्या  समिति  नें  ard  आरम्भ  कर  दिया  भ्र

 (7)  समिति को  अपने  निर्णय  करने  में  सुविधा  पहुंचाने  के  क्या  प्रयत्न  किये  ला

 रहे हैं  ?

 मंत्री
 (sit

 सोरारजी  :  से
 कोई  स्थायी  समिति  नियुक्त  नहीं

 गई  है  ।  प्रत्येक  मामले  का  निर्णय  करने के  लिये  आवश्यकता  पड़ने पर  उपयुक्त  स्तरों पर  तदर्थ

 समितियां  नियुक्त  की  जायेंगी  ।  ये  समितियां  सरकार  दारा  fea  जाने  ar: BENE  दीपक  नाल

 विशेष  निदेशों  केश्रन्तगंत  कार्य  करेंगी  |

 पल  अंग्रेजी  में

 330  (Ai)  1/.5.1).---5
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 अ्रल्प  बचत

 श्री  दामानी :

 |  श्री  पष्  देव  :
 '

 श्री  पाणिग्रहण :

 1१६२१.  2
 श्री  विभूति  मिश्र

 श्रीहेम  राज  :

 श्री  परूलेकर  :

 Lat
 दी०  चल

 क्या  वित्त  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने की  कृपा  करेंगे  जिसमें  बताया गया  हो

 कि  निम्नलिखित  अवधियों में  अ्रल्प-बचत  का  सरल  तथा  शुद्ध  संग्रह  कितना  था  :

 (१)  १  PEXE  से  ३१  2eXY

 (2)  १  १९४५७  से  ३१  १९६५८

 (3)  १  PEYS  से  ३१  PexE  कौर

 (४)  geye F Wa से  अब
 तक

 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 दिखाये  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५६]

 विदेशों  को  प्रेषण

 1१६२२.
 S  श्री  ate

 श्री  ao  ड०  परमार
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे जिसमें  यह  जानकारी  हो

 कि  गत  ५वर्ष  में  भारत  में  चल  रही  विदेशी  फर्मों  शर  मिली  जुली  फर्मों ने  अपने  मुनाफे  में

 से  कितनी  राशि  विदेशी  को  प्रेषित  की ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  PEXRE—K  से  PEYT—YVE  तक  के
 तीन  वर्षों

 की  जानकारी  बताने  वाला  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  इससे  पहले  की

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५७]

 त्रिपुरा  में  संयुक्त  पदालो  योजना

 1१६२३.  थ्रो  दीदार  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यद  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या
 त्रिपुरा  प्रादेशिक  परिषद  ate  त्रिपुरा  प्रशासन  के  चिकित्सा  तथा  इंजीनियरिंग

 निभा  गों  के  नान-गजेटिड  कर्मचारियों  की  पदाली  योजनाਂ  का  सुझाव  दिया  गया

 है  |
 .

 यदि
 तो

 क्या  त्रिपुरा  प्रादेशिक  परिषद  के  सभापति  की पूर्वे  सम्मति  प्राप्त

 कर  ली  गई

 क्या  इस
 प्रकार  की  पदाली  योजना  से  त्रिपुरा  प्रादेशिक  परिषद  की  नीय-च्न्फ

 frat  करने  की
 शक्ति  भी

 प्राप्त  हो  जायेगी ?
 एन

 मूल  sist
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 गंगा-कायदे  मंत्री  गो०  ब०  :  से  (7)  सरकार  ने  इसकी  संभावना  पर

 विचार किया  है  परन्तु  प्रादेशिक  परिषद  १९५६  के
 श्रन्तगंत  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं

 परिषद  यदि  चाहे  तो
 केन्द्रीय  सरकार

 से  यह  निवेदन  कर  सकता है
 कि

 लोक

 स्वास्थ्य  तथा  इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  की  सेवायें  श्रपेक्षित  संख्या  में  परिषद  के  सुपुर्द  कर

 दी  जायें  ।  प्रादेशिक  परिषद  को  यह  बात  बता  दी  गई  है  ।

 श्रगरताला में  विकास  योजनायें

 1१६२४.  श्री  दीदार  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 द्वितीय  योजना  काल  में  अरब  तक  श्रगरताला  में  कौन-कौन  सी  विकास  योजनायें

 कार्यान्वित  की  गई

 कौन-कौन सी  योजनायें  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  हे

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  शौर  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही है  कौर  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी ।

 ख़ादिम  जाति  रूमियों  का  पुनर्वास

 1२६२५.  थ्री  दशरथ  देव  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 किः

 १९५५  के  पश्चात  wa  तक  त्रिपुरा
 के

 प्रत्येक  डिवीजन  में  afer  जाति

 झुनिया  लोगों  के  पुनर्वास  के  दौरान  में  कितने  भूमि  सम्बन्धी  विवाद  उत्पन्न

 इन  विवादों  के  क्या  कारण  पौर

 इन  विवादों का  area  करने  के  लिये  aor  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्री  गो०  ब०  :  QENR—-UY J ae aH Farge H Ts से  अब  तक  त्रिपुरा  के  प्रत्येक

 सीजन  में  भ्रादिम  जाति  झूमिया  लोगों

 सम्बन्धी  भूमि  विवादों  की  संख्या  नीचे  बताई  जाती

 है

 $$

 wa  डिवीजन  का  नाम
 2.

 भूमि  विवादों की  संख्या
 नभ

 ्र

 बे लोनिया

 सोनम रा  अन्य

 2o

 धम  नगर

 rt

 Qo

 डे

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जोतदारों  शर
 झुनिया  लोगों  के  बीच  ये  विवाद  एक  दूसरे  की  भूमि पर  कब्जा

 करने  और  के  कारण  हुए ।

 ४३  मसे  २६  विवाद  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  बीच  बचाव  करने से  तय  हो  गये

 हैं  शौर  उनकी  मेढ़े  निश्चित  कर  दी  गई  इसी  प्रकार  शेष  विवादों  का  फसल  करने  का

 प्रयत्न किया  जा  रहा  है  ।

 प्राचीन  स्मारकों  का  संरक्षण

 =f
 मंत्री यह  बताने 1१६२६.  श्री  नसीहत  कया  वैज्ञानिक  ध्रतुसन्वान  शर  स

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुरातत्व  विभाग  ने  प्राचीन  स्मारकों  के  ढांचों  के  संरक्षण  के  बारे में  कोई

 पुस्तिका  प्रकाशित  की  है

 श्र यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी

 पुस्तिका को  राज्यों  में  लोकप्रिय  बनाये  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  हें
 ?

 अनुसन्धान  शरर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो ०  ata)  :
 जी  हां  ।

 मन अल  की
 एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय

 म॑

 रखी गई  है

 जिन  राज्यों
 ने  पुस्तिका  मांगी थी  उन्हें  इसकी  प्रतियां

 भेज  दी
 गई  हं  ।  पुस्तिका का

 क्षेत्र  सीमित  होने  के  कारण  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  विशेष  कार्यवाही  करने  की  कोई

 जरूरत  नहीं

 वाक्य  प्राप्त  सरकारी  कमेंवारियों  की  सेवावधि  बढ़ाना

 "१६२७.  थ्रो  राम  गरीब  कया  गह-कार्डे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (a)  में  ate नई  दिल्ली  स्थित  भारत  सरकार के  कार्यालयों  म॑

 कितने  एस  कर्मचारियों  की  सेवा वधि  बढ़ाई  गई  जिनकी  ara  ६०  वर्ष  से  अधिक  हो  की  थी

 क्या  यह  सेवावधि  बढ़ाने  की  सरकार  की  नीति  के  ग्रनृकल

 उन  कर्मचारियों  की  कया  विशेष  श्रहेंतायें  gat  कौन  सी  विशेष  परिस्थिति  में

 सरकार  को  उनकी  सेवा  अवधि  बढ़ानी

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  से  जानकारी एकत्र

 की  जा  रही  हे  Ait  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी

 दिल्ली  में  कमी  asta

 1१६२८.  श्री  राम  गरीब  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ल  में  भूमि  श्रीजीत  करने  का  ग्रन्थकार  दिल्ली  के  चीफ  कमिशनर

 को  प्राप्त  हैं  न  कि
 दिती  जर  फिया  गमिइनर आटरनिलिसन  कोर ि

 अंग्रेजी में
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 क्या  यह  सच  है  कि  चीफ  कमिश्नर  द्वारा  wer  राय  वर्ग  समितियों
 से  कहा  जाता है

 कि  समिति  के  लिये  भूमि  afar  करन ेके
 उनके  आवेदनपत्र पर  तभी  कार्यवाही  की

 जा  सकती

 है  जब  वह  पहले  नगर  निगम से  प्रमाणपत्र  प्राप्त  कर  लें  कि  उसे  कोई  आपत्ति

 क्या
 चीफ  कमिश्नर  शीघ्र  कार्य  करने  के

 लिये  प्रत्यक्षतः
 नगर  निगम

 से  प्रमाणपत्र

 ले  सकता

 इन  समितियों  को  कौन  प्राधिकारी  बतायेगा  कि  श्रमिक  स्थान  मकान  बनाने  के  लिये

 है  र  किसी  ने  उसे  भ्रमित  नहीं  किया  ak

 (&)  क्या  उन  समितियों  के  लिये  यह  जरूरी  है  कि  वे  भूमि  प्रतीत  करने  के  लिये  प्राधिकारियों

 से  प्रार्थना  करने  से  पूर्व  गांव के  पटवारियों  से  खसरा  नम्बर  सनौर  प्राप्त  करें  या  कि  चीफ  कमिशनर

 का  कार्यालय  स्वयं
 उन्हें  प्राप्त  कर

 लेगा  ?

 मंत्री  गो०  ब्०

 stat

 जी  नहीं  ।

 किवी  भूमि  के  योग  के  बारे  में  दल्ली  नगर  निगम  काय  लिय  से  जानकारी  मिल

 सकती हूँ
 ।  मिल्कियत

 के  बारे  में  गांव  के
 पटवारी  के  पास  जानकारी  उपलब्ध  होती  है  ।

 क्योंकि  अर्जित
 की  जाने  वाली  भूमि  का  व्यौरा खसरा  सनौर  शजरा  द्वारा  ही  दिया जा

 सकता  है  इसलिये  चीफ  feet  से  इसे  अजित  करने  की  प्रार्थना  करने  से  पव  समिति  को

 इसका  स्वयं  पता  लगाना  पढ़ेगा  |

 बानियों का  केरल  से  ग्रीन

 श्री  Yo  Fo  गोपालन  |

 1१६२९.
 |  श्री  कुन्दन :

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनसन्घान कि  सनौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  बहुत से  वैज्ञानिक तथा  प्रौद्योगिक  केरल  से  दूसरे  राज्यों  में  जा

 रहे हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अनुसन्धान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो०  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारत  में  विदेशी

 १६३०.  श्री  सरजू  पाण्ड्य  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 RaUE  के  बाद  से  सरकार  को ऐसे
 कितने  मामलों  का  पता  लगा  हूँ  जिन  में

 कुछ  विदेशी  सपन  पारपत्र  की  अवधि  समाप्त  होने के  पश्चात्  भारत में  ठहर  रहे  ;  और

 वे  लोग
 किन  किन  देशों के  नागरिक  थे  ?

 वन
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 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  Fo  शौर  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  ह  श्र

 मिलने पर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी |

 दिल्ली  में  भिखारियों  का  पुनर्वास

 1१६३१.  श्री  प्र्०  दें  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह सच  है  कि  acta सरकार  ने  बम्बई  भिखारी  अधिनियम  के  उपबन्धों  की

 दिल्ली  पर  लाग  करने  की  स्वीकृति  दे  दी  है  ;  re

 यदि  तो  भिखारियों
 का  पुनर्वास  करने  के  लिये  कया

 कार्यवाही  करने
 का  विचार

 गि  उपमंत्री  :  ate  विषय  विचाराधीन हूं
 ।

 दिल्ली  में  नगरीय  क्षेत्र

 1१६३२  श्री  कर  ४; ह  बस्रा
 :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  यह  सच
 ह  कि  सरकार  यह  निश्चय  किया  है  कि  ५८  गांवों  at  बस्तियों को

 जो  ga  तक  दिल्ली  के  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  शामिल थे  नगरीय  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  जाये ;  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्री

 (att
 गो०  :  ate  PEEVE  में  दिल्ली

 नगर  निगम
 '  इस  सम्बन्ध में  एक  संकल्प  पारित  किया  संलग्न )

 दिखाये
 परिशिष्ट

 ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  ५८],  दिल्ली  नगर  निगम  भधघिनियम  १९५७  की  धारा  ५०७ के  अन्तर्गत

 केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  निगम  को  भेजी  जा  रही है  ।

 इस्पात  के  कारखानों  के  लिये  कच्चे  माल  की  arte

 1१६३३.  श्री  क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  क  पा  करेंगे

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  की  मौत  हमारे  इस्पात  के  कारखानो ंके  लिये  कच्चे  माल

 की  खरीद के  संबंध  में  संगठनात्मक  ढांचा किस  प्रकार  का

 राउरकेला  शर  भिलाई  में  उत्पादन  आरम्भ  होने  के  बाद  से  कच्चे  माल  की  कमी  के

 कारण  कितनी बार  उत्पादन  में  बाध  पहुंच  है  ;

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  नियमित  संभरण  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने

 कया  कार्यवाही को  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  हिन्दुस्तान  स्टील लिमिटेड  के

 प्रत्येक  कारखाने
 में  पृथक  खरीद  संग  न  हैं  ।  कलकत्ते  में  उनका  केन्द्रीय  खरीद  संगठन  भी  है  |

 केन्द्रीय खरीद  संगठन  लौह  प्रौढ़  चूने  के  पत्थर  की  खरीद की  देख  रेख  करता है  ।  कोयले  का

 वितरण  कोयला-नियंत्रक  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इस्पात  के  कारखानों  को  कोयले  के  संभरण  की

 करने  के  लिये  धनबाद  में  प्रावश्यक  स्टाफ़  सहित  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  एक  उप

 मुख्य-परामशंदाता  हैं  ।  अन्य  . कच्चा  माल  परियोजनाश्रों  के  श्रपने-प्रपने  खरीद  संगठनों

 द्वारा  खरीदा  जाता है  |
 ह

 परं ग्रेजी  में
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 ऐसा  कोई  ware  नहीं  पाया  है  जब  कच्चे  माल  की  कमी
 के

 कारण
 राउरकेला

 कौर

 भिलाई  में  उत्पादन  में  बाथा  पहुंची  हो

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 शभ्रस्पताल से दिशु का श्रपहरण से  शिशु  का  अपहरण

 श्री राम  कृष्ण  गुप्त  :
 1१६३४  ह

 Vt  दी०  चे  फार्मा  :

 क्या  गह-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  ह  कि  ३०  PaUuE  को  गिरधा  ग  लाल  मैटरनिटी  भ्र स्प ताल  के

 कक्ष  से  एक  स्त्री  न ेएक  नवजात-शिशु  का  कर  लिया  कौर

 यदि  तो
 क्या  पुलिस

 द्वारा
 बच्चे  की

 तलाश
 सफल  हो  गयी  है  ?

 मंत्री  गों०  qo

 जी  ।  उस  शिशु  का  पता  चल  गया  है  कौर  उसे  उसकी  मां  के
 पास  पहुंचा  दिया

 गया है  |

 राष्ट्रीय  महत्व  की  शिक्षा  संस्थायें

 VERY.  थी  wea  दर्शन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  ३  eye  के  तारांकित संख्या

 २१३०  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ग्रसित  भारतीय  महत्व  की  राष्ट्रीय  शिक्षा

 संस्थापकों  के  बारे  में  सरकार  को  बने  के  लिये  कुछ  समय  पुर्व  नियुक्त  की  गई  विशेष  समिति

 ने  इस  सोच  ast काम  में  कया  प्रगति  की  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  (Sto  का०  ला०  ९  सितम्बर  ,  eye HY ae fecal को  नई  दिल्ली  में  हुई

 सलाहकार  समिति  की  पहली  बैठक  में  कि
 '

 गये  निश्चयों  के  भ्रनुसार  सम्बधित  सूचनाएं  प्राप्त  करने

 के  लिये  उच्च  दिक्षा  की  कुछ  विशिष्ठ  संस्थानों  को  एक  प्रश्नावली  भेजी  जा  रही  है  ,  इन  पर  ही

 समिति  का  कार्य  areca  होगा  ।

 गढ़वाल  में  गोपेश्वर  का  सिर

 १६३६.  श्री  भक्त  कया  वैज्ञानिक  भ्रनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ५

 Weas  के  भ्र तारांकित
 प्रदान

 संख्या  €८३
 के  उत्तर  के  संबं  में  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गढ़वाल  जिले  में  स्थित  गोपेश्वर  के  मंदिर  के  जीर्णोद्धार  के  प्रश्न  के  बारे  में  इस

 बीच  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;  कौर

 उस  निर्णय के  अ्रनुसार  क्या
 कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वैज्ञानिक  भ्रतुसन्घान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य
 मंत्री  हुमायूँ  :  कौर

 मंदिर  का  निरोक्षण  हो  चुका  उसके  संरक्षण  रोक
 मरम्मत

 के  सवाल  पर  विचार  हो  रहा  है  |
 gp

 fae
 भेजी

 र
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 ्रफज् लगढ़  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  बस्ती

 १६३७.  को  भक्त  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रों  १०  ReXs  के  भ्र तारांकित  प्रदान

 संख्या  १२६०  के  उत के  Ta  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 उतर  देश  के  जिला  बिजनौर  में  ्रफज्ञलगढ़  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  बस्ती
 में

 विकास

 शर  उन्नति  के  लिये  श्री  तक  कौन  से  काम  पुरे  किये गये  हैं
 ।

 (a)  इस  बस्ती  के  पूर्ण  विकास  के  लिये  कौन-कौन  से  काम  अभी  अ्रथरे ह  पड़े  हैं  ;

 इन  शेष  कामों  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने
 की  तराशा है  ;

 कौर

 इन  कामों  को  शीघ्र  से  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिये  क्या  विशेष  कदम  उ  पये  जा  रहे

 हें

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  ()  eas  से  नवम्बर  RENE  तक

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  अ्रफजलगढ़  उपनिवेश  में  ag  काम  area  पाये  हैं  —

 लगभग  WQY  एकड़  भूमि  कृषि  ग्य  बनाई  गई  है
 ।  ४१  भूतपूर्व  सैनिक  alee  बसाए  गए

 हैं  रोक  उन्हें  ४१  जोड़ी  बैल  दिए  गए  स्वच्छ  च  नी
 के

 का रखा  '  के  लिये  इमारत  तैयार  हो  चुकी  है

 कौर  कारवान ेने  काम  करना  16.0  कर  दिया  है
 |  एक  डाकघर  खोला  गया  एक

 घर  बनया  गया  है  ।  मुरगी खानों  को  उन्नति  देने
 के लिए  एक  केन्द्र  खोला  गया  है  ।  एक  जूनियर  हाई

 स्कूल  की  इमारत  बन  रही हूँ
 |

 अभी  ROY  एकड़  भू मे  क़ृषियोग्य  बनानी  बाकी  है  ।  एक  बसने  वालों

 के  लिये  २७२  एक  जच्चाखाना  सम्मिलित  fry  कल्याण  एक  लोहारा  सम्मिलित

 लकड़ी  का  एक  पशुचिकित्सा लय  बनाना  बाकी  एक  छोटा  चार

 प्राईमरी  ४  बच्चों  के  खेल  के  मैदान  खोले  जाने  हैं  ।  ग्रामीण  उद्योगों  को  चलाना हूँ  |

 तथा  उपनिवेश  का  विकास  हो  रहा है  ,  ्र  उपनिवेश  में  aaa
 sn  बे ne

 बढ़ने  के  साथ  साथ  जत  ग्रावइ्यकता  पड़  Te  विभिन्न  कार्य  सम्पन्न  हो  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  ग्राम्य  उच्चतर  दिक्षा  परिषद

 1१६३८.
 श्री  कुन्दन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ग्राम्य  उच्चतर
 शिक्षा  परिषद् ने  RENE  में  दिल्ली

 में  एक  परीक्षा  ली  थी  ;

 यदि  तो  इस  परीक्षा में  कितने  उम्मीदवार बैठे  थे  ;

 कितने  उम्मीदवार  सफल  घोषित  किये

 कितने  उम्मीदवार नौकरी  पाने  में  समय हो  गये  हैं  ;  ak

 |  |
 \  सफल  उम्मीदवारों

 को  उचित  नौकरियां  दिलाने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  लाठ  से
 एक

 विवरण
 सभा-पटल पर

 जाता है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 ‘National  Council  for  Rural  Higher  Education.
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 विवरण

 राष्ट्रीय  ग्राम्य  उच्चतर  शिक्षा  परिषद्  ने  PELE  में  दिल्ली  में  कोई  परीक्षा

 नहीं  ली  थी  ।  लेकिन  geue F Tad wg में  उसने  ग्राम्य  सेवाओं  सम्बन्धी  डिप्लोमा कोस  के  लिये

 एक  अखिल  भारतीय  परीक्षा  ली  थी  कौर  जा  मिया  रूरल  इन्स्टीच्यूट  भी  हरनेक  केन्द्रों  में  स ेएक  था  ।

 परीक्षा-फल  की  घोषणा  १३  PEKE  को  की  गई  थी  ।

 कुल  २३५  उम्मीदवारों  में  से  २५  उम्मीदवार  जामिया रूरल  इंस्टीच्यूट  के  केन्द्र  से

 बैठे  थे  ।

 इन  पच्चीस  उम्मीदवारों  में से  २०  सफल  घोषित किये  गय  थे
 ।

 जहां  तक  सूचना  उपलब्ध  है  जामिया  केन्द्र  के  इन  २०  उम्मीदवारों में  से  एक  को  कौर
 अन्य  के  १३८  में  से  ४३  उम्मीदवारों को  नौकरियां मिल  गई  हैं  ।

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  की  सलाह  से  दिक्षा  मंत्रालय  ने  सफल

 सामान्य
 उम्मीदवारों  के  नाम  राज्यों

 और
 संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  विकास  श्रायुवतों के  पास  भेजे  थे  ।

 प्रक्रिया  यह  है  कि  इन  विद्यार्थियों  को  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  नाम  लिखाने  चाहियें  a  इन्हें

 ऐसा  ही  करने  की  सलाह  दी  गई  थी  |  दिल्ली  राज्य  के  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  पदों  की  संख्या

 नौकरी  देने  के सीमित  होने  के  कारण  इन  विद्यार्थियों  को  अरन्य  राज्यों  में  कोशिश  करनी  पड़ती  है  ।

 प्रयोजन  के  लियें  विभिन्न  राज्यों  ने  इस  डिप्लोमा  को  मान्यता  प्राप्त  विश्वविद्यालय  की  प्रथम  डिग्री

 के  समकक्ष  मान  लिया  है  ae  ये  विद्यार्थी  उन  नौकरियों  के  अघिकारी  हैं  जिनके  लिये  न्यूनतम

 अ्रहहता  बी०  Wo  की  डिग्री  प्र  इन्हें  ग्रन्थ  उम्मीदवारों  के  साथ  मौके  की  ताक़  में  रहना  पड़ता

 है
 ।

 भारतीय  प्रशासनिक सेवा  की  विशेष  भर्ती

 १६२९.  श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  रह-सायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ZENE  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  विशेष  भर्ती  की  परीक्षा  में  सफल  हुये

 ऐसे  उम्मीदवारों  की  संख्या  कया  है  जिन्हें  wa  तक  नियुक्ति  के  झरोखा-पत्र  नहीं  मिले  कौर

 इतनी देर  के  क्या  कारण  है ं?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  To  :  पांच  ।

 खुली  विशेष  भर्ती  के  सफल  उम्मीदवारों  को  राज्य  सरकारों ने  अपने  भाई  To  ऐस  ०:

 काडर
 के

 उपलब्ध  रिक्त
 स्थानों  पर  नियुक्त  कर  लिया  है  ।  बाकी  पांच  उम्मीदवारों को  भी  अपने

 भाई  ए०  ऐस ०  काडर  में  लेने  के  लिये  उनसे  अरब
 भी

 कहा
 जा

 रहा  है  ।

 बेक

 (att ait Tet : नागी  रेड्डी  :

 1१६४०.  श्री  दे०  Fo  राव  :

 Lett

 क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५८  में  बैंकों  ने  कुल  कितना  रायात-निर्यात  व्यापार  और
 or

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 १९५६  RXV  की  तुलना  सा  बैठता है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  atk <(@  eX  १९५८  में  भारतीय

 बैंकों  ने  जिस  आयात  श्र  निर्यात  में  =U Tay  लगाया  उनकी  कीमत  विश्लेषण के  प्राघार

 मीचे  की  तालिका  में  दी  गई  है

 रुपयों  में  )

 १९  X49  gays

 रायात  RRA
 sy:

 ्  RRo |

 निर्यात  २०  ढ  प्  Yor’

 FEXE  के अ्रांकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  |

 बेसिक  स्कूलों  के  श्रष्यापक

 1१६४१.  श्री  कुम्भार  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  संघ  राज्य-क्षेत्रों

 के  प्रशासनों के  अधीन  बेसिक cna  में  कितने  झ्र ध्या पक  १०  वर्ष या  से  अ्रधिक  समय से  काम

 कर  रहे  हैं  are  प्रभी  स्थायी  नहीं  बनाये  गये  हैं
 ?

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  यथा ffaett  मंत्री  का०  ला०

 समय  सभा-पटल पर  रख  दी  जायगी

 पंजाब में  हाई
 स्कूलों

 के
 श्रष्यापक

 1१६४२.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पंजाब  के  उच्चतर
 Fs

 के  हाई  स्कूलों  के  हेड  मास्टरों के  वेतन-क्रमों में  वृद्धि  के
 लिये  पंजाब  सरकार  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  या  दी  जाने  वाली

 ै

 ate

 यदि  तो  PEYS—YHE  में  ऐसी  कितनी  सहायता  दी  गई  है

 Pfarett  मंत्री  का०  ला०  जी  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कांगड़ा  भ्र  होशियारपुर  जिलों  में  भूतपूर्व  स  निक

 1१६४३.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  के  कांगड़ा  तर  होशियारपुर  ज़िलों  में  कितने  yard  सैनिकों  को  wat  तक

 खेती  के  लिये  जमीन  दी  गई  ak

 अब  तक  उन्हें  अन्य  क्या  सहायता  दी  गई  है
 ?

 मंत्री  कृष्ण  कांगड़ा  €

 होशियारपुर  १५२

 बसने  वालों  को  जलवाष्प  विषयक  जमीन  की  भूमि  के  परिमाण

 श्र  बसने
 वालों  के  स्वरूप  के  आधार  पर  नल  मकानों  कौर

 cata:  औषधालयों  ate  स्कूलों  जैसी  सार्वजनिक  इ  reat  के  रूप  में  भिन्न

 भिन्न  प्रकार  की  सहायता  दी  जाती है  ।

 मूल  अंग्रेजी  म
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 हिमाचल  sea  में  छात्र  त्तियों

 ११६४४.  श्री  नदी  Ao  रामोद  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकार  को  पता  है
 कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  उच्चतर प्रविधिक  दिक्षा
 के

 लिये  जो  विभिन्न  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  उनका  भुगतान  नहीं  किया  जाता  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शर

 जरूरत-मंद  विद्याथियों  को  भूगतान  सुगम  बनाने  के  लिये  कया  तरीका  अपनाया  गया

 है ?

 मंत्री  गो०  ब०  से
 कुछ  मामलों  में  छात्रवृत्तियों का

 समय  से  भूगतान  नहीं  किया  जा  सका  ।  यह  इस  कारण gar  कि  इनके  सम्बन्ध में  जो  प्रक्रिया

 अपनाई  गई  वह  काफी  विस्तृत  थी  ।  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  विचाराधीन  है
 ।

 दिल्ली  कौर  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  संयुक्त  भाई  To  एस०  शर  भाई  पी०  एस

 पहली

 1१६४५.  श्री  दि०  न०  रामौल  :
 कया गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 दिल्ली  शौर  प्रदेश  की  संयुक्त  भाई  To  एस०  पदाली  के  पद  कब  भरे  जायेंगे  ;

 संयुक्त  झाई०  पी०  एस०  पदाली  की
 स्थापना

 कब  की  जायेगी  ?

 गृह-कार्य
 मंत्री  गो०  बन

 चार  पदाधिकारी नियुक्त  किये  जा  चुके  हैं ।

 ay  पद  भी  यथासमय  भर  दिये  जायेंगे  ।

 यह  प्रदान  विचाराधीन है  ।

 सिविल  सप्लाई  श्र  बिक्री  कर  विभाग

 LOSE.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 यह  सच  है  कि  दिल्ली  प्रयास  का  सैनिक  संभरण  तथा

 बिक्री  कर  विभाग  aa  भी  अस्थायी  विभाग  समझे  जाते  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  जी  हां  ।

 इन  दोनों  विभागों  को  स्थापित  करते  समय  इनका  काम  स्थायी  नहीं  समझा  गया  था

 और  इसी  लिये  इन्हें  झ्र स्थायी  रखा  गया  |  हाल  ही  में  सरकार  को  इन  विभागों  को  स्थायी  घोषित

 करने  के  बारे  में  सुझाव  मिला  है  कौर  इस  मामले पर  गौर  किया  जा  रहा है  ।

 सिलाई  का  इस्पात  का  कारखाना

 1१६४७.  श्री  दलजीत  fag  :
 कया

 खान  श्र
 इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भिलाई  के  इस्पात  कारखान  की  दूसरी  मन  भट्टी  निर्धारित  समय  पर  चालू  कर

 दी  गयी  है  ;  प्रौढ़

 मल ५  अंग्रेजी  में
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 ayy?
 यदि  तो  THI

 खान  ate  हलचल  मंत्री  स्वर्ण  भिलाई  को  दूसरी  मन

 भट्टी  द्वारा  PEXE  में  किसी  समय  उत्पादन  आरम्भ  होने  की  तराशा  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  हाता  |

 पंजाब  ATH  की  वसूली

 श्री  दल जोत सिह  :
 t  १६४८.

 Lat
 ato  Wo  दार्मा

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 पंजाब  में  PEXG—YVE  में  आयकर  वकीलों  में  निर्वाचन  ate  वसूली  के  आंकड़े  कितने

 हैं  ;

 पंजाब  के  विभिन्न  वकीलों  में  घट-बढ़  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर  उसी  अवधि  में

 प्रत्येक  सकील  में  कितने-कितने  निर्वाह  थे  ?

 मंत्री  मोरारजी  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है
 श्र

 यथाशीघ्र

 सभा-पटलਂ  पर  रख  दो  जाएगी  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  सेना-छात्र  दल

 1१६४९.  oft  दलजीत  सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  इस  समय  राष्ट्रीय  सेना-छात्र  दल  में  कुल  कितने  लोग  हैं  ;

 वहां  कितने  डिवीजन  काष  कर  रहे  हैं
 ?

 मंत्री  कृष्ण  :  शौर
 हिमाचल  प्रदेश  में  राष्ट्रीय

 छात्र  दल  के  तीनों  सीनियर  जूनियर  डिवीजन  कौर  गैस

 कार्य  कर  रहे  Ro—PW—VEUE  को  राष्ट्रीय  सेना-छात्र  दलਂ  की  वास्तविक  संख्या  इस  प्रकार

 थी  ति

 सीनियर  डिवी जन  सेना-छात्र

 अ्रार्मी  विग  १४२

 जूनियर  डिवीजन

 2,088 झ्रार्मीट्र दस

 डिवीजन

 जूनियर  विंग  Ra

 ee ee  ee

 जोड़  8, oue

 ह

 यह  सेना  छात्रों  की  प्राधिकृत  संख्या  १,७२३  में  से  है  ।  भ्र धिक ृत  संख्या  को  १३६०  से  बढ़ा कर

 १७२३  कर  देने  का  ec faore  १९४५९  में  ही  था  शौर  यह  आशा  की  जाती  है  कि  कमी  शीघ्र

 ही  पूरी  कर  दी  जायेगी  ।

 faa  मं प्रे जी  में
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 दिल्ली  में  करारी  से  कारोलिन  पिलर  तक  की  सड़क

 1१६५०.  श्री  श्र०  मु०  तारिक  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  ca

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  डिप्टी-कमिश्नर  ने  करारी  गांव  से  कारोनेशन  पिलर

 )  तक  एक  पक्की  सड़क  बनाने  के  बारे  में  सरकार  को  एक  प्रतिवेदन  दिया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  सड़क  के  महत्व  को  में  रखते  हुये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने

 वाली है  ?

 पंगत-काय  मंत्री  गो०  से
 यमुना

 की
 हाल  की  बाढ़  के  बाद

 जब

 दिल्ली  के  डिप्टी  कमिश्नर  करारी  गांव  के  बाढ़-पीड़ितों  का  निरीक्षण  करने  गये  थे  तब  इस  सड़क  की

 की  उनका  ध्यान  दिलाया  गया  था  ।  क्योंकि यह  मसला  दिल्ली  नगरपालीय  निगम

 के  क्षेत्राधिकार  के  भीतर  का  था  इसलिये  डिप्टी-कमिश्नर  ने  यह  उनसे  उठाया  ।  निगम

 प्राधिकारियों  ने  इस  बीच  सड़क  के  निर्माण  की  एक  योजना  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  को  भेज *

 दी  बाढ़  के  दौरान  में  क्योंकि  इस  क्षेत्र  का  अ्रधिकांश  भाग  जलमग्न  हो  जाता  है  इसलिये  प्राविधिक

 विशेषज्ञ  सड़क  के  संरेखण  की  जांच  पड़ताल  कर  रहे
 हैं

 ।  संप्रेषण  निर्धारित  होने  के
 सरकार

 इस  योजना  पर  विचार  करेगी  ।

 कोलम्बो योजना  की  बठक

 FRR,  शी
 प्र०  गठ  देव  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोलम्बो  योजना  के  देशों  की  एक  बैठक  हाल  ही  में  इंडोनेशिया में  हुई  थी

 और

 यदि  तो  जिन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  उनका  व्यौरा  कया  है ं?.

 tfaa  मंत्री  मोरारजी
 :

 जी  हा ं।

 बैठक  की  रिपोर्टे  का  मसविदा  सदस्य  देशों  द्वारा  पुष्टि  की  प्रतीक्षा  में  है  ate  आशा  है

 कि  यह  PERO  तक  प्रकाशित  हो  जायेगा  |

 सदा  की  तरह  रिपोर्ट  की  प्रतियां  यथासमय  संसद-पुस्तकालय  में  रख  दी  ।

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  वित्तीय
 धनियसिततायें

 श्री  स०  मो०  बनों  :.

 TERR.  श्री  ख़ुशवन्त राय

 Lat  दो०  चल  शर्मा

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय में  कुछ  वित्तीय  होने  की  खबर

 यदि  तो  क्या  उनकी  जांच  करने  के

 लिये
 कोई  समिति  नियुक्त  की  गयी

 है
 site

 faa  अंग्रेजी  सें
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 इस  समिति  के  कौन-कौन  हैं  ?

 का  मंत्री  का०  ला०  :

 विश्वविद्यालय  की  कार्यकारिणी  परिषद  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त

 की  है  ।

 १.  प्रो०  जी०  सी०  चटर्जी  ।

 प्रो  ०  To  कार  वाडिया  |

 ३.  श्री  कर्तार सिह  मल्होत्रा  ।

 श्री  arco  पी०  नायक  |

 nt

 डा०  बी०  का  निधन

 महोदय  :  मुझे  सभा
 को सूचना  देनी है  कि

 डा०  बी०  पट्टाभिसीतारामय्या  का

 राज  हैदराबाद  में  देहान्त  हो  गया  है  ।  उनकी  9€  की  थी  |

 वह  एक  महान  देशभक्त  थे  कौर  उन्होंने  देश  की  स्वतंत्रता  के  लिये  बहुत  बलिदान  दिया
 ।

 ag  शभ्रान्घ्-प्रदेश  के  एक  महान  सपूत  थे  ।  डा०  सीतारामय्या  PEC E-—VE  में  संविधान  सभा  के

 ate  तत्पश्चात  श्रन्तर्कालीन  संसद  के  सदस्य  रह  चुके थे  ।  ZEXR—YNo A Ag AE TAT F UT में  वह  मध्य  प्रदेश  के

 पाल भी

 हम  इस  महान  मित्र  के  निधन  पर  शोक  प्रकट  करते  हैं  ;  में  समझता  हूं  कि  शोकग्रस्त परिवार

 के  प्रति  सभा  अपनी  समे  दना  प्रकट  करती  है  |

 सदस्यगण  शोक  प्रकट  करने  के  लिये  एक  मिनट  तक  मौन  खड़े  हों  ।

 इसके  सदस्य  एक  मिनट  के  लिये  मौन  खड़े

 el

 विशेषाधिकार का  प्रदान

 peer  महोदय
 :

 मुझे  श्री  वाजपेयी  से  एक  विशेषाधिकार
 प्रस्ताव

 की  सुचना  मिली है

 जिसमें  कहा  गयां  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  बारे  में  इस  सभा  को  विश्वास  में

 लेने  के  एक  सावंजनिक  सभा  में  उसकी  घोषणा  की  है  ।  प्रस्ताव  में  कहा  गया  है  कि  उन्होंने

 कहा  है  कि  वह  शिक्षा  संस्थापकों  में  श्ननिवायं  से  निक  दिक्षा  को  संगठित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 में  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  स्थिति  है  ake  उन्होंने  यह  वक्तव्य  कब  दिया  था  ?

 कृष्ण
 :

 में  समझता हुं  कि  शायद  राष्ट्रीय  छात्र  सेना दल  दिवस

 पर  दिये  गये  भाषण  का  उल्लेख  किया  गया  है  ;  उस  दिन  बम्बई  के  राज्यपाल  के  भाषण के  बाद

 राष्ट्रीय  छात्र  सेना  दल  के  विस्तार  के  बारे  में  निर्देशक  किया  गया  था  ।  राष्ट्रीय छात्र  सेना  दल  के

 आकार  के  बारे  में  संसद  द्वारा  कोई  सीमा  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।  इसका  विस्तार  राष्ट्रीय  छात्र

 सेना  अधिनियम  (१९४८  का  इकतीसवाँ  )  के  भ्रमित  किया  जा  सकता  है  त्र  इसके  द्वारा  अधिक

 भ्रनुदञासित  जनसंख्या  की  ज़रूरतों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  बहुत  से  छात्रों  का  प्रशिक्षण  किया  जा  सकता

 कोई
 राष्ट्रीय

 सेवा  योजना  नहीं  बनाई  गई  जैसा  कि  बताया  गया  है  माननीय
 सदस्य

 ने

 मूल  wast  में



 aa  पटल  पर  रख  गय  पत्र  २७६ है

 सभा  में  प्रस्तुत  एक  संकल्प  का  भी  जिक्र  किया  है  मैंने  वह  भाषण  दिया
 था

 उस  समय  यह  संकल्प

 सभा  के  सामने  नहीं  था  are  फिर  वह  एक  दूसरे  विषय  के  बारे  में  जिससे  उसका  कुछ  सम्बन्ध हो

 सकता है  ।

 अध्यक्ष  में  समझता  था  कि  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  का  प्रश्न  उठाने  के  बजाय

 सभा  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  का  विस्तार  करने  के  प्रयत्नों  का  स्वागत  करेगी
 ।

 वाजपेयी  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  सभा  प्रतिरक्षा  मंत्री  द्वारा

 की  गई  इस  घोषणा  का  स्वागत  करती  परन्तु  यह  घोषणा  जब  सभा  का  सत्र  चालू  है  तब  सभा  में  ही

 की  जानी  चाहिये थी  ।  इस  समय  लोक  सभा  में  श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री का  अनिवार्य  सेनिक  शिक्षा

 के  बारे  गैर  सरकारी  संकल्प  प्रस्तुत  है  ।  माननीय  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  बम्बई  में  यह  घोषणा  की  कि

 २५  हजार  युवकों  को  सैनिक  शिक्षा  दी  जानी  चाहियें  ।  श्राप  सभा  में  बता  चुके  हैं  कि  मंत्रियों  को

 पूर्ण  घोष  गायें  सभा  में  हो  करनी  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  कि  चूंकि  उन्होंने  यह  घोषणा  सभा  के  बाहर

 की  है  इसलिये  यह  प्रश्न  सभा  के  विशेषाधिकारों  के  उल्लंघन  का  प्रश्न  बन  जाता  है  इसलिये

 हमको  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं

 पंश्रच्यक्ष  महोदय  :  में  समझता हुं  कि  यह  मामला  विशेषाधिकार के  उल्लंघन  का  नहीं  है  ।

 यदि  सभा  के  सत्र  के  समय  भी  कोई  मंत्री  नीति  विषयक  कोई  घोषणा  सभा  के  बाहर  करता  है  तो

 ग्राफ-कॉमन्स  में  यह  निर्णय  किया  जा  चका  है  कि  वह  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  में  नहीं  भ्राता  है  ।

 इसको  सौजन्यता  का  उल्लंघन  कहा  जा  सकता  है  ।  जब  सभा  का  सत्र  होता  हो  तो  उस  समय  सभी

 होती  विषयक  मामलों  की  घोषणा  सभा  में  की  जाती  है  ।  इस  नियम  का  इस  सभा  में  कई  वर्षों  से

 पालन  किया  जाता  रहा  है  ।

 इस  मामले  के  बारे में  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  हैकि  यह  सिफ  राष्ट्रीय  छात्र सेना

 दल  क  विस्तार  का  मामला  हें  शर  इसके  बारें  में  उन्हें  किसी  स्वीकृति  शादी  के  लिये  सभा  के

 सामने  श्रान  की  जरूरत  नहीं  ।  नई  नीति की  घोषणा  के  बारे में  माननीय  मंत्री  ने  बताया है  कि

 उसके  बारे  में  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जायेगा  जिस  पर  सभा  में  चर्चा  लेकिन  यदि  इस

 बार ेमें  कोई  घोषणा  कर  भी  दी  गई होती  तो भी  उसको  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन नहीं  कहा

 जा  सकता  परन्तु  साथ ही  में  यह  झ्राद्या  करता हूं  कि  माननीय  मंत्रिगण  सभा के  प्रति  इस

 प्रकार के  विषयों  में  सौजन्यता  बरता  करेंगे  ।  जहां तक  इस  मामले का  संबंध  है  इस  बारे में

 माननीय  मंत्री  ने  सौजन्यता का  भी  उल्लंघन  नहीं  किया है  1

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 दिल्ली  बिक्री  कर  नियमों  में  ante

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  में  दिल्ली संघ 'राज्य-क्षेत्र संघ  राज्य-क्षेत्र  में  लागू  बंगाल  चित्त

 PeVe Hl IA की  घारा  २६  की  उप-घारा  (४)  के  mania  दिल्ली  बिक्री  कर

 नियम  १९५१  में  कुछ  भ्र ौर  संशोधन  करने  वाली  दिल्ली  गजट  में  प्रकाशित
 दिनांक

 २६

 T=  य  1  जमन

 अंग्रेजी  में



 सभा  पटल  पर  रते  गधे  पत्र RORY  १७  FEUE

 lus  पिस  (*\  ar 2eVE  की
 अधिसूचना  संख्या  Uho  [e(xs)  JAN  a a |  ६  यार  एक  प्रति  सभा  पटल पर  रखता

 हूं  ।

 में
 रखी  गई  ।  देखिये

 संख्या  एल  टी--१७६७/४५९]

 व्यापार  तथा  प्रतीच्य  संबंधी  सामान्य  करार  के  पन्द्रहवें  झ  घि वे दान में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधि

 मंडल  का
 प्रतिवेदन

 संसद-कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  में  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  सामान्य

 करार  के  संविदाकारी  पक्षों  के  २६  से  २१  PeYE  के  बीच  टोकियो  में

 हुए  पन्द्रहवें  अधिवेशन  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  ठी--१७६९८/४९]

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  प्रतिवेदन

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 |:  मे  संविधान

 के  अनुच्छेद  ३२३

 के  भ्रन्तगंतਂ  १९४५८  से  ३१  PERE  तक  की  अ्रवधि  के  लिये  लोक  सेवा  wart

 के  नवें  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  संभा  पटल  पर  रखता  हूं  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टी--१७९६/४५९]

 मद्रास  सोटरगाड़ी  करारोपण  अघिनियम  के  अधीन
 जारी

 की  जानें  वाली  श्रघिसुचना

 श्री  दातार मैँ  राष्ट्रपति  द्वारा  केरल  राज्य  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  ३१  PERE  को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  मद्रास  मोटर  गाड़ी  करारोपण  प्रीमियम

 १९३१.  की  घारा  १७  कीं  उप-घारा  (३)  के  श्रन्तगंत  wheat  संख्या  टी०  बी०

 [%5/Fro ०  डब्ल्यू०  जिसमें  उक्त  भ्र धि नियम  की  श्रनुसूंची  २  में  संशोधन
 की

 प्रारूप  दिया  हुमा

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  ठी--१८००/५९]

 मद्रास  मोटरगाड़ी  अधिनियम  फे  अधीन  जारी  की  गई  भ्र घि सुचना

 श्री  दातार  मं  राष्ट्रपतिद्वारा  केरल  राज्य  के  संबंध  में  जारी  की  गई  दिनांक  २१

 जुलाई  PEKE  की  उद्घोषणा  खण्ड  के  साथ  पठित  मद्रास  मोटरगाड़ी  अधिनियम

 १8३१  की  धारो  ११  की  उप-धारा  (२)  के  अधीन  केरल  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना

 संख्या  POXXL/YE/ATo  डब्ल्यू०  zt °  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टी--१८१७/५९]

 ect  बाट  तथा  माप  नियमों  में  संशोधन

 श्री  दातार  में  राष्ट्रपति  द्वारा
 केरल  राज्य के  संबंध  जारी

 क़ी  गई  दिनांक  ३१  जुलाई

 PEXE  की  उद्घोषणा  के खण्ड  के  साथ  पठित  केरल  बाट  तथा .  |

 १९५८  की  घारा  ४३  की  SI—ATAT  (५)
 के  श्रन्तगंत  ,  केरल

 गजट  में

 मूल  wast  में



 राज्य  सभा  से  सन्देश २६  १८८१  २७६४

 केरल  बाट  तथा  माप  ge4s  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 दिनांक  ७  PEE  की संख्या  2eR08/SR/NR [THO  |

 दिनांक  १२  १९४९  की संख्या  evys/Et/xa/eot

 दिनांक  ११  १९५९  की  संख्या  22x30/E2/ue/ot

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टी--१८०१/५९]

 सीमा  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  निर्यात  प्रत्याभूत  नियमों में  संबोधन

 प  राजस्व  कौर  श्रसेनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  श्रीमती  तारके स्व री  सिन्हा

 की  रोक से  मैं  समुद्र सीमा  शुल्क  भ्र धि नियम  १८७८  की  धारा  ४रख  की  उप-घारा  (४)  तथा

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  2evy  की  धारा  २८  के  अ्न्तगत  सीमा  शुल्क

 तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  seared  eye tag में  कुछ  श्र  संशोधन

 करने  वाली  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्ों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 दिनांक  ४५  PERE  की  जी०  एस०  शिकार  संख्या  १३२४५  ॥

 दिनांक  ५  gaye  की  जी०  एस०  ग्राम  संख्या  १३२६ I

 दिनांक  ४५  PEXE  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १३२७  |

 दिनांक  ५  Peve  की  जी०  एस०  कार  संख्या
 १३२६

 |

 दिनांक  ५  PeYE AT sito की  जी०  एस०  कार  संख्या  १३३० |

 (  &)  दिनांक  ५  PEYE HT की  जी०  एस०  कार  संख्या  १३३२ ।

 दिनांक  ५  Pee  की  जी०  एस०  अझशु  संख्या  १३३३

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  85 02/28]

 समुद्र  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  घिन
 जारी

 की  गई  श्रधिसुचनायें

 डा०  Fo  गोपाल  रेड्डी  :  श्रीमती  तार कश् वरी  सिन्हा  की  से  मैं  समुद्र  सीमा  शुल्क

 अधिनियम  १८७८  की  धारा  ४३  ख  की  SIT  (४)  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  प्रधिसूचनाश्ों
 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 (ux)  दिनांक  ५  gaye  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 दिनांक  ५  eye aT की  जी०  एस०  कार  संख्या  १३३१४

 दिनांक  ५  gaye  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 दिनांक  ४५  2eUE HT lo की  जी०  एस०  ग्राम  संख्या  १३३८

 प्स्तकालय  में  रखी  गई  ।
 देखिये  संख्या एल  A—2ea03/xa]

 राज्य  सभा  से  सजदा

 सचिव  :  मुझे  सभा  को  यह बताना है  कि  मुझे  राज्य-सभा के  सचिव  से  यह  संदेश  मिला

 है  कि  लोक-सभा  द्वारा  २  १९५९ को  पारित  केरल  राज्य

 ieee

 का

 मूल  wast  में

 330  (Ai)



 २७६६  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  जोर  गु  १७  gee

 ध्यान  दिलाना

 प्रत्यायोजन  )  geyue  को  राज्य-सभा  ने  अपनी  १४  PEXE  की
 बैठक  में

 बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है ं।

 ee  ee  ee

 ग्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 युवक  मैसूर  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाया  जाता

 श्री  केशव  नियम  १९७  के भ्रन्तर्गत  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  ्र  दिक्षा  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  शौर  यह  प्रार्थना  करता  हुं कि  वह  उसके

 सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य

 में  हुए  युवक  समारोह  में  विद्याथियों  पर  गोली  चलने  श्र  लाठी  चाज॑  करने  की

 की  कथित  घटना  प

 वाजपेयी  :  श्रीमान  मेरा  एक  औचित्य  प्रश्न  यह  मामला  विधि

 तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  क  बारे  में  है  ;  हाल  में  ही  अध्यापन  कानपुर  गोलीकांड  को  राज्य

 में  शांति  कामरान  बताकर  उसे  यहां  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  थी  ।  लेकिन  मंसुर

 घटना  को  उठाने  के  लिये  शापने  इजाजत  दे  दीਂ  है  ।

 fat  स०  Ao  बुर्जों  :  श्रीमान  मैंने भी  इस  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव

 रखा  था  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इसके  बारे  में  पुछा  था  उनका  कहना

 है  कि  युवक  समारोह  केन्द्र
 का  विषय

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे में  मेरा  यह  कहना है  कि  स्थगन  प्रस्ताव  tar  सीधासा  प्रस्ताव  नहीं

 होता है  कि  जिसको  जब  चाहा  तब  प्रस्तुत  कर  दिया  जाये  ।  यह  किसी  गंभीर  मामले  के  बारे

 में  होना  चाहिए  ।  यदि  मे  किसी  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  देता  तो  इसका  यह  शरथ  नहीं

 कि  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान  दिलाने की  सुचना  के  रूप  में  भी  उसे  स्वीकार

 नहीं  किया  जा  सकता  ।

 यदि  कोई  विषय  केन्द्र  से  संबंधित हे  तो  में  निश्चय  उसकी  ग्राहयता  पर  विचार  करता  हूं
 ।

 लेकिन
 स्थगन  प्रस्ताव  ही  तो  एक  तरीका  नहीं

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  wa  तक  श्रन्तविर्वविद्यालय  युवक  समारोह

 दिल्ली  में  होता  था  इसका  प्रबन्ध भारत  सरकार  करती थी  ।  परन्तु  कुछ  ख्याल हो  रहा

 था  कि  इस  समारोह पर  दिल्ली  वालों  का  ही  ठेका  क्यों  रहा  चला  जाये  ;  इसको  विश्वविद्यालयों

 के  अन्य  केन्द्रों
 में  भी

 किया  जाना  चाहिए  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  भी  अपने  चौहदवें  प्रतिवेदन  में

 सिफारिश  की  थी  कि  यह  समारोह  बारी  बारी  से  विभिन्न  विस्व  विद्यालयों  के  नगरों  में  किया  जाना

 चाहिए  इसलिए यह  निणय  किया  गया  कि  भविष्य में  यह  समारोह  देव  के  विभिन्न  भागों  में  हो

 क
 शर  इसका  प्रबन्ध  स्वयं  विश्वविद्यालयों  द्वारा  ही  किया  जाये  ।  तदनुसार  दक्षिण  के  विभिन्न

 विद्यालयों  को  पत्र  लिखे  गय े;  मैसूर  विश्वविद्यालय  ने  इस  समारोह  को

 अरि  को
 इस

 मूल  wast  में



 २६  १८८१  समिति  के  निर्वाचन  BAC RAC)

 शर्तें  पर  जिम्मेदारी ली  कि  सरकार  इसके  प्रबन्ध  का  व्यय  उठाये  |  भारत  सरकार  ने  उनकी  इस

 बात  को  स्वीकार  कर  लिया  शौर  इसीलिए  समारोह  इस  as  मसूर  विश्वविद्यालय  द्वारा  किया

 गया ।  समारोह के  प्रबन्ध  की  पूर्ण  जिम्मेदारी  विश्वविद्यालय
 पर  थी  परन्तु  मंत्रालय  ने

 विद्यालय  झपने  पहले  अनुभवों  के  राडार  यथा  संभव  था  सभी  प्रकार  का  परामर्श

 दया  |

 दुर्भाग्यवश  समारोह  में  कुछ  गड़बड़  हो  गई  जिसके  परिणाम  स्वरूप  एक  व्यक्ति  मर
 गया  कौर

 न्य  कछ  व्यक्तियों  को  चोटें  झाई  ।  ऐसा  मालम  होता  हैं  कि  गड़बड़ी  स्थानीय  कालिजों  के  विद्यार्थियों

 की  इस  मांग  के  कारण  आर  हुई  कि  समारोह  के  दौरान  में  सभी  कालिज  बन्द  रहें  शौर  सभी

 कालिजों के  सभी  विरोधियों  को  ऑडिटोरियम  में  निःशुल्क  अन  दिया  जाय  कौर  उनको  एकलव्य

 पूरा  कम्पस  में  जहां  विभिन्न  विश्वविद्यालयों
 के

 भाग  लेने  वाले  विद्यार्थी  ठहरे  बिना  रोक  टोक  घुसने

 की  santa  हो  ।  विश्वविद्यालय  की  समारोहों  समिति
 ने

 प्रतिदिन  एक
 हजार

 विद्यार्थियों  को

 अन्दर  ara  का  प्रबन्ध  किया
 थी  ।

 झाँडिटोरियम  में  Woo  व्यक्तियों
 के

 यक़ीन  का
 स्थान  था

 जिस में  से  R¥,o0  भाग  लेने  वाले  विद्यार्थी थे  ।  इसलिए  विद्यार्थियों  की  मांग  को  स्वीकार  नहीं  किया

 जा  सकता  |  स्थानीय  विद्यार्थियों  को  समारोह में  भाग  लेने  का  ग्र बसर  देने  के  लिए  ,

 विद्यालय ने  पहले  घोषणा  कर  दी  थी  कि  समारोह  की  अ्रवधि में  नगर  का  प्रत्येक  कालिज  एक  दिन

 के  लिये  बन्द  रहेगा  शहरों उस  दिन  उस  कालिज के  विद्यार्थी  तथा  अध्यापक  समारोह देख  सकें  |

 उनके  लिए  प्रवेश  शल्क  २  रुपये  से  कम  करके  १  रुपया  प्रति  व्यक्ति  कर  दिया गया  था

 ८  gexe  को  विद्यार्थियों की  एक  भीड  ने  कम्पस  में  प्राधिकृत रूप  से  घसना

 जब  वह  अन्दर  नहीं  घस  पाये  तो  उन्होंने  पत्थर  फेकना  Arey  कर  दिया  जिसक

 शाम  स्वरूप  सम्पति  को  कुछ  नुक्सान  पहुंचा  ।  शांति से  भीड  को  तितर  बितर  करन के  पुलिस क

 सभी  प्रयत्न  निष्फल  हो  गए  ;  तब  पुलिस
 को

 लाठी  चाज  करना  पड़ा
 और

 जब  इस  से
 भी  काम  न

 चला  तो  गोली  चलानी  पडी  ।

 कम्पस मं  रहन  वाले  विद्यार्थियों  इसका  कोई  नहीं  पड़ा  वहा

 को  वातावरण  बना  रहा  |  €  दिसम्बर  को  कंम्पस  के  प्रेस-पास  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता की  धारा

 a8 9  लाग  करदी गई  |

 इस  से  स्पष्ट है  कि  गड़वड  कम्पस  के  बाहर  हुई  कौर  राज्य  के  उपयुक्त  अधिकारियों ने

 शांति  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  क  लिए  उचित  कार्यवाही  की ।  ५ केंन्द्रीय  सरकार  का  उस  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  था  ।

 १२  दिसम्बर  को मैसूर  विश्वविद्यालय  रजिस्ट्रार  ने  हमें जो  सूचना  भेजी  है  उस  से

 पता
 चलता

 है
 कि  स्थिति  सामान्य

 है  कौर  भाग  लेने  वाले  सभी  विद्यार्थी
 सुरक्षित  हें  कौर

 क्रम  योजना  के  अनुसार  हो  रही हैं
 |

 ee ee

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 प्रावधान  समिति

 श्री  दासप्पा  में  प्रस्ताव करता  हूं

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  का  संचालन  सम्बन्धी  नियमों

 के
 नियम  ३११  के  उप-नियम (१

 oft 3)  के
 थ  पठित  नियम  २५४  के  उप-नियम

 (३)  के  द्वारा  अपेक्षित  रए  हो े  प  श्री  मथुरादास  माथुर  के  स्थान  जिन्होंने



 २७६८  चीनी  उत्पादन  शुल्क  )  अध्यादेश  के  बारे  में  T  १७  PEEVE

 संविहित  संकल्प  तथा  उत्पादन  विधेयक

 त्याग  पत्र  दे  दिया  ३०  PEXQo  को  समाप्त  होने  वाली  शव  अ्रवधि

 के  लिये  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने  के  wd  में

 से  एक  सदस्य  चुनें  पे

 meat  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  are  संचालन  सम्बन्धी  नियमों

 के  नियम  ३११  के  उप-नियम  (१)  के  साथ  पठित  नियम  २५४  के  उप-नियम

 (3)  के  द्वारा  भ्रपेक्षित  रूप  श्री  मथुरादास  माथुर  के  स्थान  जिन्होंने

 त्याग  पत्र  दे  दिया  ३०  १९६०  को  समाप्त  होने  वाली  शेष  अ्रवधि

 के  लिये  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  ard  करने  के  wort में

 से  एक  सदस्य  चुनें  पीपी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 चीनी  उत्पादन  अध्यादेश  के  बारे  में  सं विहित  संकल

 तथा  चीनी  उत्पादन  विधेयक

 स्री  खुदा वक्त राय  )  प्रत्यक्ष  जो  प्रस्ताव  मेरे  नाम  पर  उसको  सबसे

 पहले  मे  पढ़
 देना  चाहता  gate  ऐसा  करने  के  लिये  मैं  श्राप  की  आज्ञा  चाहता  हूं  ।  वह  इस

 प्रकार है  :

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  २५  PEXE  को  प्रख्यापित  चीनी  उत्पादन

 PEE  (१९५९  का  अध्यादेश  संख्या  ३)  का  अनुमोदन

 करती  है  पी

 तथा  श्रसेतिक व्यय  मंत्री  ब्०  गोपाल  :
 मुझे  भ्र पने  विधेयक  को

 प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ताकि  विधेयक  ate  संकल्प  दोनों  पर  एक  साथ  विचार  किया

 सके  ।

 श्रिया  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 चूंकि  यह  संकल्प  तथा  माननीय  मंत्री  का  प्रस्ताव  दोनों  परस्पर  सम्बन्धित  हैं  ।  मत  माननीय

 मंत्री  भी  अरपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  कौर  मानता  सदस्य  दोनों  पर  एक-साथ  विचार

 करेंगे  ।

 qo  गोपाल  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 कि  कुछ  प्रकार  को  चोरी  पर  विशेष  उत्पादन  शुल्क  लगाने का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्राव  प्रस्तुत  ।

 —S श्री  खदवक्त च्  राय  :  श्रम  में  इसके  पदक  में  ag  कहना  चाहता  हूं
 स

 सदन  में  पिछली

 बार  १४  भ्रमित  को  शूगर  के  माਂ ले
 में  वाद-विवाद  हु  था  are  उस  वाद-विवाद  के  बाद  ही  हमारे

 ऋण

 अंग्रेजी  में



 VRE २६  १८८१  चीनी  उत्पादन  अध्यादेश  के  बारे  में

 संविहित  संकल्प  तथा  फोन  उत्पादन  विधेयक

 खाद्य  मंत्रालय  में  प  रिश्ते  यहां  तक  कि  हमारे  मंत्री  जी  भी  बदल  गये  ।  हमारे  माननीय  मंत्री  जी

 के  बदलने  के  साथ  ही  साथ  बहुत  सी  और  भी  चीजें  जैसे  मकान  बदल  मंत्रालय  के  कमेटी री

 बदल  मंत्रालय  की  मेज  कुर्सियां  बदल  मंत्रालय  के  टेलीफोन  नम्बर  त्यागी  बदल  ग  '

 ये  सब  चीजें  तो  बदलीं  परन्तु  सरकार  की  वह  भागी  जिस  के  कारण  गन्ने  की  कामत  करने

 वालों  का  शोषण  होता  की  करने  वालों  का  गला  घोंटा  जाता  नहीं  बदली  |

 जब  वर्तमान  मंत्री  जी  नियत  हुए  तब  मुझे  उन  से  बड़ी  बड़ी  श्राशायें  थीं  प्रौढ़  मैं  समझता  था  कि

 माननीय  मंत्री  के  पदार्थ  होने  के  बाद  गन्ने
 के

 काश्तकारों  को  भी  कुछ  भ्रच्छा  लाभ  मिलेगा  परन्तु

 मुझको  ऐसा  दिखाई  पड़ता  है  कि  खाद्य  मंत्रालय  जो  वह  एक  लीक  में  पड़  गया  एक  रट  में

 पड़  गया  है भ्र ौर  उस  रट  में  से  किसी  के  लिए  भी  जो  उस  में  पड़  जाता  निकलना  मुश्किल  हो  जाता

 एक  दोहा  है  जो  श्रीमन्  में  झ्रापकी  प्राज्ञा  से  पढ़  कर  सुनाना  चाहता  हूं
 :

 लीक  लीक  waft  कायर  कूर  कपूत

 लीक  छाड़ि  के  चलती  हैं  सूर  सपूत ।

 मुझ  को  तो  यह  आशा  थी  कि  हमारे  मंत्री  जी  भ्र पने  को  सपूत  सिद्ध  करेंगे  परन्तु  वह

 वना  जो  मेरी  वह  गलत  निकली  ।  मुझ  को  अफसोस  के  साथ  अराज  फिर  यह  कहना  पड़ता  है

 कि  मंत्रो  महोदय  की  तथा  खाद्य  मंत्रालय  की  जो  नीति  शूगर  के  मामले  में  है  शोर  जो  बरताव

 उसका  गन्ने  के  काश्तकारों के  साथ  वह  मुनासिब  नहीं  उचित  नहीं है  ।

 wa  श्रीमती  कि  यह  यह  भ्र ध्या देश  २५  भ्रक्तूबर  को  निकाला  गया

 था
 शौर  १६  नवम्बर को  यह  सदन  बे  ने

 वाला
 था

 |
 सदन  कब  बैठने  वाला  इसका

 सभी  की
 बहुत

 पहले  मालूम  था  ।  इतना  होने  पर  भी  स  श्राडिनेंस  को  निकाला  इसकी  क्या  वजह
 है  ?

 यह

 भी  आपको  मालूम  कि  इससे  बहुत  पहले  से  जो  नीति  चली  भाई  जैसे  शूगर  एक्सपोर्ट

 प्रोमोशन  श्राडिनेंस  निकाला  गया  था  जिसे  कि  पुराने  मंत्री  जी  ने  निकाला  उससे  ब्तेवान  मंत्री

 महोदय  ने  भी  समझ  लिया  कि  हां  यह  रास्ता तो  खुला  ga  एक  अध्यादेश  निकाल  कौर

 अ्रध्यादेशा  निकाल  दिया  गया  कौर  सदन  की  कोई  परवा  नहीं  की  गई  |  अब  यह  अच्छी  तरह

 से  जानते  हैं  कि  भ्र ध्या देश  निकालने  से  क्या  होता  है  ।  सदन  जब  बे  1  होता  तब  जो  स  तरह

 की  बात  होती  है  वह  सदन  के  सामने  areal  है  कौर  उस  में  कुछ  संशोधन  चाहें  तो  हो  सकता  है  ।

 परन्तु  जब  अध्यादेश  जारी  कर  दिया  जाता  है  प्रेस  बाद  में  उसको  स्वीकृति  के  लिए  स  सदन  के

 सामने  पेश  किया  जाता  है  तो  यह  एक  मान-प्रतिष्ठा  का  सवाल  बन  जाता  है  सरकार  के  लिए  कि

 जब  बना  है  तो  उसी  तरह  से  विधेयक  भी  पास  हो  ।  यह  विधेयक  के  रूप  में  हमारे

 सामने  भ्राता  तो  यह  सम्भव  था  स
 में  कोई  ऐसा  संशोधन  हो  जाता  जिससे  कि  काश्तकारों

 को  कुछ  फायदा  पहुंच  जाता  ।  यह  बात  हो  सकती  थी  ।  परन्तु  जब  अध्यादेश  बन  झ्रारडिनेंस

 जा  हो  गया  तब  यह  सरकार  के  लिए  मान-प्रतिष्ठा  की  बात  हो  कौर  वह  चाहेगी  कि  जिस

 तरह  का  अध्यादेश  बना  है  उसी  तरह  का  वि  यक  पास  हो  जाये  ।

 हमारी  सरकार  की  तरफ  से  यह  दावा  किया  जाता  है  कि  हमारा  प्रजातांत्रिक  राज्य

 हमारे  यहां  डेमोक्रेसी है  ।  परन्तु  राज  जब  हम  श्रारडिनेंस  के  ज़रिये  से  राज  करना  चाहते  कोई  भा

 बात  छोटी  से  छोटी  बात  भी  चाहे  क्यों  रहो  उसके  लिए sa  बात  का  फायदा  उठा  लिया  जाता

 है  कि  सदन बै
 1

 हुआ  नहीं  है  सनौर  आवश्यकता  हो  या  न
 अध्यादेश  निकाल  दिया

 जाता
 तो

 इससे
 प्रजातंत्र

 का  कहाँ  तक  मेल  बैठता  यह  सोचने  वाली  बात
 हो  जाती

 है
 ।

 आपके
 अध्यक्ष



 Viggo  चीनी  उत्पादन  श्रष्यादेश  के  बारे  १७  दिसम्बर  QEXE

 संविहित  संकल्प  तथा  नीति  उत्पादन  विधेयक

 मैँ  कहना  चाहता  हुं  कि  अध्यादेश  परा  हकूमत  करने  जो  होती  है  उसको  बदला  जाना

 चाहिए

 अब  जो  अ्रध्यादेश  निकला  उसके  ऊपर  में  g छ
 बत  कहना  चाहता  |  सरकार

 की  तरफ  से  एक  बिल  भी  पेश  किया  गया  है  जिस  का  नाम  है  शूगर  एक्साइज  ड्यूटी  )
 बिल  |

 इसके  स्टेटमेंट  श्राफ  श्राबजैक्ट्स  एंड  रजस  जो  दिये  गये  उस  में  त  न  बातें  कहीं  गई  हैं  |  पहलों

 बात  यह  कहीं  गई  है  कि  गन्ने  का  मूल्य  बढ़ाना  है  जब  गन्ने  का  मूल्य  बढ़ाना  है  इसलिए  शूगर  के

 दाम  भी  ai  ने
 होंगे

 ग्रोवर  सागर  के  जब  दाम  बढ़ाने  इसलि  यह  झ्रावश्यक  है  कि  ag  ड्य्दा न झ

 लगा  दी  जाये  ।  ये  तीन  बातें  जिन  पर  कि  मैं  अपने  विचार  ग्रापके  सामने  सघनता  चाहूंगा  ।  यही

 तनों  बातें  ग्र ध्या देश  में  हैं  ate  यही  तनो  बिल  के  श्राब्जैक्ट्स  एंड  र  जिस
 में

 भी
 हैं

 ।  एक  के  बाद

 दूसरी बात
 शादी  है  ।

 पहले  गन्ने
 का  मूल्य  गन्

 के  मूल्य
 बढ़ाने

 के
 कार  शुगर  का  मूल्य  बढ़ाना

 थ्रोट  के  मूल्य  बढ़ने  के  कारण  एक्साइज  ड्यूटी  का  लगना  ।

 जहां  तक  गन्ने  के  मुल्य  बढ़ाने  का  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता

 risus  सदी  जब  से  कि  यह  सदन  दारू  हुमा  यानी  से  लॉक  स  द  तब
 से  ढी

 बराबर

 ए

 इस  बात  को  चर्चा  यहां  होतो  यह  मांग  जाती  रहें  है  फि  गन्ने के  दाम  बढ़ने

 चाहियें  ।  १८  १६५८  को  जब  इस  सदन  ने  इस  मामले  पर  बहस  को
 OH =~

 उस  समय  यह

 कहा  गया  उन  माननीय  मंत्री  जी  के  जो  उस  समय  कि  wa के के  दाम  नहीं  बढ़ने

 चाहियें  ate  वे  इसलिए  नहीं  बढ़ने  चाहियें  क्योंकि  शूगर  क  जो  इंडस्ट्री  जो  उद्योग  वह  बड़ी

 रेग्युलेटेड  इंडस्ट्री  बड़ा  रेग्युलेटेड  उद्योग  है  ।  उसके  बाद  रखने  देखा कि  इयों  रेग्युलेटेड  इंडस्ट्री

 में  PEXE  में  कितना  पया  में  कमाया  गया  ।  उनके  लिए  तो  चोर-बाज़ारी

 करके  पया  कमाने  की  इजाज़त  शौर  हमारे  काश्तकारों  का  माह  यह  कहां  का  न्याय  है  ।  गन्ना

 वह  पैदा  मेहनत  वह  करे  श्र  मूल्य  उसी  को  सब  से  कम  मिले  |  अरब  श्राप  देखें  कि  मूल्य

 कौन  मुक़र्रर  करते  हैं  ।  मूल्य  मुक़र्रर  करने  वाले वे  लोग  हैं  जिन्होंने  कर्मा  खेत  का  मुंद  नहीं  देखा

 जो  खेत  के  नज़दीक  नहीं  गये  एक  बिस्वा  गन्ना  भा  नहीं  बोया  ।  श्राप  मंत्रालय  को  देखें  शौर  मं  लय

 के  ऊपर  प्लानिंग  कमिशन  जो  बैठा  हम्ना  उसको  उन  दोनों  को  क्या  अनुभव  Wa  का  पति

 at?  कुछ  भी  नहीं है  ।

 gq  अप  देखें  कि  गन्  के  सन  PEYR-KZ  में  क्या  मलय  निर्धारित  किये  गये  थे  ate  उसके

 बाद  अज  के  दिन  कितनी  महंगाई  बढ़  गई  है  ।  काश्तकार  जिन  चीजों  को  है  उन  सब  के

 दाम  बढ़  गये  हैं  ।  कपड़ा  वह  खरीदता  उसके  दाम  काफी  बढ़  गये  हैं  ।  तम्बाकू  वह  ख  पता

 उस  पर  एक्साइज  ड्यूटी  काफी  बढ  गई  है  ।  ट्रैक्टर  प्रात  नहीं  तमाम  अगर  are  भी  है ंतो  काफी

 महंगे  मिलते  हैं  ।  इस  तरह  से  श्राप  देखें  ो  आपको  पता  चलेगा  कि  उन  सभी  चोरों  जिनको

 कि  वह  इस्तेमाल करता
 दाम

 बढ़  गये  हैं
 |

 इतना  होने  पर  भो  गन्ने
 का

 मूल्य
 वही  है  ।  एव  सुरत

 में  qa  यह  निवेदन  करना
 है  कि  गन्ने  का  जो

 मूल्य  मुक़र्रर  हुमा है वह है  वह
 कम  है श्रौर  वह  इसलिए

 भी  कम  है  कि  गन्ना  पैदा  करने  में  जा  लागत  है  वह  रुपया  बारह  खाने  से  ग्राहक

 आती  है  ।

 मुझ  श्राइचयं
 होता  है  कि  शूगर  का  मूल्य  ठीक  है  या  यह  जानने  के  लिए  तो  टेरिफ

 कमिशन

 ल  लि  @  प्रौर यह  a

 eine  निकी
 ग  ि  यह

 क्या  होना  चाहिए राय  कभी  नहीं  मांगी  गई  कि  गन्ने  को
 मुझे  यह  भी  मालूम  हुमा  है



 द

 २६  १८८१  नी  हत्या  इन  शुल्क )  TENA  के बःरे में

 संविहित  संकल्प  तथा  च  ना  (Taa7  उत्पादन  विश्लेषक
 २७७१

 ि
 मनो  डाल  हो  सें  तरह  मायल  zicq  कमिशन  के  arat  गया  थो  सर  उसने  art  रिपोर्ट

 श  कर
 दी  है  लेकिन  बदक़िस्मती  हमारी  यह  है  कि  वह  रिपोर्ट  arse  तक  इस  सदन  के  सामने

 र d

 नहीं
 गई  है

 ।  शायद  उस  पर  सरकार  ने  अभी  कोई  फैसला  ही  नहीं  किया  है  ।  रिपोर्ट  श्री  गई

 यह  मुझ  को  मालूम है  ।  REYXo  में  जब  टेरिफ  कमिशन  के  सामने  यह  मामला  गया  था  तो  उसने

 कहा था  कि  २७  रुपय  शूगर  के  दाम  हों  तब  एक  रुपया  सात  गन्ने  के  दाम  होने  चाहियें  ।  अराज

 Wey  रुपये  मन  शूगर  बिक  रही  है  मिल  का  दाम  जो  है  वह  ३७  रुपये ७५  नए  पेसे  है  A

 ऐसी  सूरत  में  गन्ने  का  दाम  क्या  होना  चाहिए  इसका  श्राप  खुद  ही  हिसाब  लगा  सकते  हैं
 |  सन

 Cevo-we F में  जब  दगर का  म्ल्य ह. उ  ३४  रुपय  ७  था  उस  समय  गन्ने  मलय दो  रुपया  मन

 था
 शौर

 जब
 कि  शूगर  का  मूल्य  ३७  रुपये  ७५  न०  Fo

 है  तो  श्राप  काश्तकार को  क्या  देते

 ह्  एक  बार  यही  सरकार  कर  चकी  है  कि  ३५  रुपय  ७  कराने  शूगर  का  मूल्य  हो  तो
 गन्ने

 का  मूल्य  दो  रुपया  मन  होना  चाहिए  यह  तो  में  मानता  हुं  कि  मंत्री  जी  के  बदल  जाने  के  बाद

 लोगों  में  यह  समझ  arg  कि  गन्ने  का  मूल्य  बढ़ना  कौर  गन्ने  का  मूल्य  बढ़ाया  भी  लेकिन

 जितना  बढ़ना  चाहिये  था  उतना  नहीं  बढ़ा  ।  में  समझता  हुं  कि  नगर  इस  गन्ने  का  मूल्य  नहीं  बढ़ता

 है  तो  उस  का  शूगर  के  उत्पादन  पर  बहुत  बड़ा  श्रसर  पड़ेगा
 ।  श्राप  देखिये  कि  राज  के  दिन

 गड़  का  कया  मूल्य  है  ।  गड़  बीस  रुपया  मन  बिकता  है  ।  नगर  इस  के  हिसाब  से  श्राप  लगाइये

 तो  लतिका  को  गन्ने  के  १  रु०  १०  प्रा०  लेने  के  बजाय  गड़  बनाने  में  भ्रच्छा  पड़ता  पड़ती  है  |

 श्राप  चाहते  यह  हैं  कि  शकर  का  उत्पादन  बढ़े  |  जो  स्टेटमेंट  रक्खा  गया  है  उस  में  श्राप  ने  कहा  भी

 है  कि  शकर  के  उत्पादन  का  इन्सेन्टिव  या  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  श्राप  गन्ने  के  दाम  बढ़ा  रहे  हैं  |

 लेकिन  जरगर  श्राप  गन्ने  की  कीमत  बढ़ा  रहे  हैं  तो  इस  पेंग  की  कीमत  का  भी  तो  ख्याल  कीजिये
 |

 गड़  की  कीमत  ज्यादा  हैदर  गन्ने  की  कीमत  श्राप  काश्तकार  को  कम  दिलवाते हैं  तो  जाहिर

 सी  बात  है  कि  काइतकार  मिल  को  गन्ना  नहीं  देगा  ।  श्राप  दूसरे  मुल्कों  की  बात  देखिये  ।  श्रास्ट्रलिया

 भी  एक  प  जनवादी  देश  है  ।  हम  तो  उस  से  जरा  भाग  बढ़  गय  हैं  परन्तु  वह  श्रभी  पूंजीवादी
 देश

 है  ।
 उस  में  जो  गन्ने  का  मूल्य  है  उस  की  तरफ  श्राप  ध्यान  दीजिये

 ।  वहां  पर  चीनी  का  दाम

 ¥R5  रु०  ६  ब्रा०
 ४

 पाई  प्रति  टन  पर  TH  का  दाम  ३१६  रु०  ३  करा  मिलता है  |  लेकिन

 हमारे  यहां  कया  स्थिति  है
 ?

 यहां  पर  चीनी  काਂ  दाम  ५६४  रु०
 ४

 पाई  है  प्रति  टन  लेकिन  गन्ने

 पाकिस्तान का  मूल्य  काश्तकार को  ३५६  रु०  १४  का  मिलता है  दूसरे  देशों  को  श्राप  देखिये
 ।

 में  २  रु०  शहरी  का  मलय  है  ।  इस  तरह  से  मे  कहना  चाहता  हं  कि  जो  का  मूल्य  होना

 चाहिए  था  वह  नहीं  कर  पाये  ।  मुझ  को  भी  यही  शिकायत  है  कि  राज  गन्ने
 का

 मूल्य  २  रु०

 मन  होना  चाहिये  था  |  लकड़ी  भी  हमारे  शहर  में  २  या  सवा  २  रु०  मन  बिकती है  ।  दिल्ली  में

 at  मेंने  पूछा  तो  वह  साढ़े  तीन  रुपया  मन  बिकती  है  |  पर  की  कीमत  १  रु०  १०  श्री

 है  ।  लकड़ी  के
 पेदा  करने  में  कोई  मेहनत  नहीं  कोई  सि  चाई  नहीं  कोई  गोड़ाई  नहीं  होती

 परन्तु  गन्ने  की
 खेती

 में  जो  बोझ  काश्तकार  अक्तूबर  में  करता
 है  उस

 में  तो  कम  मेहनत
 होती  है

 लेकिन  जो  जनवरी  झर  फरवरी  में  बोलना  करता  है  उसे  उस  में  बहुत  ज्यादा  मेहनत  करनी  पड़ती

 मई  श्र  जून  की  धप-ल  वह  प्रपने  बदन  पर  लेता  है  |  इतनी  मेहनत  कर  के  जब  वह  गन्ना

 पैदा  करता  है  तो  उसको  मिल  में  उस  की  कीमत  मिलती  है  १  रु०  १०  ato  इस  लिये कि  इस

 में  मिल  मालिकों  को  फायदा  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  जितनी  शुगर  मिलें  हिन्दुस्तान  में  हैं

 उन  के  मालिक  ४  परिवार  हैं  ।  उन  ४६  परिवारों  के  फायदे  के  लिये  गन्ने  के  जो  काश्तकार

 जन  की  तादाद  करोड़ों की  उन  का  शोषण  किया  जाता  है  ।

 द
 |  राज  में  श्राप  को  उत्तर  प्रदेश

 की
 बात  बतलाता  हूं  ।  वहां  ara  के  दिन  हड़ताल  चल  रही  है  ।

 =

 ते  कल  ही  पाया  मैं  ने  देखा  कि  wa  के  काश्तकार  गन्ना  मिलों
 में

 नहीं  लाते  हैं  ।



 an
 la ae

 २७७२  चीनी  उत्पादन  अध्यादेश  के  बारे  में  वरुवा  eeNE

 हित  संकल्प  तथा  चोरी  उत्पादन  विधेयक
 व

 a  a

 नहीं ला  रहे  इस  लिये  नहीं  ला  रहे  हैं  कि  वह  समझदार  हो  गये  हैं  ।
 हम  उन

 से
 नहीं

 ते
 हैं  कि  तुम  गन्ना

 न
 लाग़रो  लेकिन

 वह
 समझते  हैं  कि  उन  को  गन्ने  को  उतने  मूल्य  पर  नहीं

 ह aa  |  इस  लिय  are  गन्ना  मिलों  में  नहीं  श्री  रहा  है  ।  जो  ६६  मिलें
 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  हैं

 में  से  ३७  ऐसी  हैं  जिन  के  कल  बन्द  होने  का  खतरा  है  |  कुछ  तो  मिलें ऐसी  हैं  जो  ae ह

 गाडियां बन्द हो  गई  ।  मं  हर  गांव  से  निकला  तो  वहां  मुश्किल  से  ३  या
 ४

 गाड़ियां  कांटे  पर  थीं  ।

 ही  नहीं  १४५  तारीख  से  हड़ताल  शुरू  हुई
 |  को  हथ गांव  की  मिसाल  बतलाता

 g  |  १४५  तारीख से  हड़ताल  शरू  होने  वाली  लेकिन  काश्तकार  पहल ेसे  ही  फैसला  कर

 चुके  थे  कि  गन्ना  नहीं  ले  जाना  है  ।  १५  तारीख  को  उन्होंने  मिल  बन्द  कर  दिया  लेकिन

 १६  तारीख  को  जब  मिल  चली  तो  वहां  पर  गन्ना  ही  नहीं  था  ।  तो  मेरे  कहने का  मतलब यह  है

 कि  wa  का  मलय  बढ़ाइय  क्योंकि  उस  का  सम्बन्ध  उस  हड़ताल  से  है  जो  राज  उत्तर  प्रदेश  में  हो

 रही है  इस  पर  श्राप  को  विचार  करना  चाहिए  कौर  का  मलय  बढ़ा  देना  चाहिये  |  श्राप  भी

 जानते  हैं  कि  जो  गन्न  का  मलय  है  वह  मुनासिब  नहीं  है  |  उन्होंने यह  इच्छा  भी  प्रकट  की  है  मिलों

 से  कि  अगर  वह  गन्ना  श्रमिक  लेना  चाहती  हैं  तो  उन  को  चाहिये  कि  वह  का  मलय  अपने  श्राप

 बढ़ा  द  |  हमारे  मिल  मालिक जो  are  जानते  वह  कोई  परोपकार  के  लिये  मिल  नहीं  चल

 रहे  हैऔर  के  बिना  आदेश  दिये  ऐसा  नहीं  हो  सकता  कि  वह  wer  श्राप  दाम  बढ़ा  दें

 श्राप  देंगे  तो  वह  मानेंगे  क्योंकि  मं  समझता  हं  कि  इस  में  उन  का  कोई  नुक्सान  होने  वाला

 है

 fort  महोदय  :  चूकि  गठन  का  मृत्य  बढ़  गया  है  ।  चीनी  का  मूल्य  भी  बढ़  गर

 यहीं  बस  बा प्रशन
 यह

 है  कि  इसका  लाभ  मिल  मालिकों  को  क्यों  लेने  दिया  जाये
 ?

 सदस्य  अन्य  बातों  की  चर्चा  क्यों  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  खद वक्त  जो  कुछ  म  कह  रहा  हूं  उस  का  सम्बन्ध  इन्हीं  तीन  बातों  से  है  ।  श्राप

 देखिये  कि  दीगर  पटी  लगाने  की  जरूरत क्यों  पड़ी  |  इस  लिये कि  शकर  का  मूल

 या  |  दगर  का  मलय  कयों  बढ़ा
 ?

 इस  लिये  कि  wae  का  मूल्य  बढ़  रहा  है  ।  इस  लिय  मं  कहना

 _  चाहता हैं  कि  गन्न  का  मूल्य  कम  शुगर  का  मूल्य  बढ़ना  प्रौढ़  एक्साइज  ड्यूटी  लगन

 तीनों बातें  गलतਂ  हैं  ।  इस  लिय  गलत  हैं  कि  जो  गन्ने  का  मूल्य  है  उसे  जितना  बढ़ना  चाहि

 उतना नहीं  बढ़ा  ।  शकर  का  मलय  बढ़ना  नहीं  चाहिये  था
 हय वहू थ

 fara तथा  कृषि  मंत्रो
 स०

 का०
 :  चूकि  गन्ने  का  मूल्य  बढ़ा  कर  १  रु०

 १०

 _
 खाने  कर  दिया  गया  अरत

 :
 नीति  का  मूल्य  भी  बढ़  गया  है

 ।  सरकार  चाहती  है  कि  चीनी  के  कारखानों
 _  के  मालिकों  के  पास  जो  चीनी  भण्डार  उसे  बढ़  गये  मलय  पर  बचने  से  जो  लाभ  हो  चह  मिल

 मालिकों  के  पास  न  जाये  बल्कि  सरकार  के  पास  प्राय  ।

 ठीक महोदय  :  मं  समझता  हूं  कि  विरोधी  दल  के  लोग  भी  यही  चाहते  हैं  कि
 यह  5

 लाभ  मिल  मालिकों  के  पास  न  जाने  पावे  ।

 fat  विमल  घोष  यह  विधेयक  ी
 के  भंडार  पर  अतिरिक्त  उत्पादन

 शल्क  लग  यदि  यह  अस्वीकृत ह  पंगा, तो चीनी क तो  चीनी  का  मूल्य नहीं  बढ़ेगा  ।

 ७०५५

 मूल  a



 OS  ्

 २६  पप  चीनी  (fart  उत्पादन
 अध्यादेश

 क  संविहित  संकल्प  तथा  चानी (  विशेष  उत्पादन  विधेयक

 ft  अराल  सिद  रसिरलाबाद
 :

 में  मानता हुं  कि  अतिरिक्त लाभ  को

 से  वसूल  करे  पर  चीनी  का  मूल्य  नहीं  बढ़ना  चाहिए  ।

 श्रिप्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  अध्यादेश  का  विधेयक  पारित  नहीं  तो  भी  चीनी का

 तो  कम  नहीं  हो  जायेगा  ।  इस  विधेयक  द्वारा  तो  चीनी  का  मूल्य  नहीं  बढ़
 गया

 मूल्य  बढ़

 गया है
 क

 पर  इस
 विधेयक

 को  लाने  का  कारण यही  है  कि

 sei  ः

 श्री  स०  का०  पाटिल :  जी  नही ं।

 गश्रध्यक्ष  महोदय :  चीनी या  गन्ने  क  पी  फ

 ्य  चाहते  हैं  कि  wa  की  कीमत  बढ़ने  के  बाद  भी  चीनी  की  कीमत
 न  बढ़े  ।  यदि  यह त्तिधेयक

 रित  नहीं  तो  मिल  मालिकों  को  ही  लाभ  होगा  ।
 a

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 चीनी  का  मूल्य  बढ़ने  की  बात  माननीय  सदस्य  खाद्य  स्थिति
 संबंधी

 वाद  विवाद  में  कह  सकते  हैं  ।
 wat  यह  वाद  विवाद  समाप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 थ

 श्री  werent  सिह
 :

 पर  चीनी  का  मूल्य  तथा  गन्ने  का  मूल्य  दोनों  परस्पर  संबद्ध  बातें
 हैं  ।

 पुष्य  महोदय :  मैं  चीनी  के  मूल्य  संबंधी  मामले  पर  खाद्य  संबंधी  वाद  विवाद  में  बोलने
 कारा  अनुमति  दंगा  शौर  माननीय  मंत्री  उसका  उत्तर  देंगे  ।

 fait  विमल  घोष  प्रशन  तो  यह  है  कि  भ्रध्यादेश  को  समझदारी  के  साथ  नहीं  निकाला  गया

 श्रेय  महोदय  wa  सवाल  यह  है  कि  क्या  सभा  चाहती  है  कि  बढ़े  मूल्य  का  लाभ

 म  इस
 मिल  मालिक  हड़प  कर  ल  या  सरकार  उसे  यही  इस  विधेयक  का  see  है  ।

 पर  चर्चा
 की

 अ्रनुमति  देने  को  तयार  पर
 म

 समझता  हूं  कि  खाद्य  संबंधी

 ह बातों  को  उठाया  जाय  ॥  इस  संबंध में  केवल  विधेयक  संबंधी  बातें  ही  उठाई  जायें
 |

 सदस्य  चाहते  तो  चीनी  का  मूल्य  बढ़ाये  जाने  के  विषय  पर  ढाई  घण्टे  की  चर्चा  की

 दे  देता
 )

 Fo  गोपाल  रेड्डी
 :

 विधेयक
 व

 अ्रध्यादेश
 की

 आलोचना  करने  के  बजाय  _ Te wat

 #
 लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहिए  था

 ।

 purr  महोदय
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  चीनी  के  मूल्य  की

 ज वर म  ढाई  घण्टे  की  चर्चा  की  शभ्रनुमति  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  खद वक्त राय राय  मानना  भाषण  समाप्त  करता  F  परन्तु  में  यह  ज
 जानना  चाहता  हूं

 क  कया  यह  तय  है  जसा  कि  श्राप  ने  कहा  कि  शुगरकेन  प्लोर  शुगर  प्राइस के  बारे  र

 समय  fear  जायेगा
 दो  घण्टे  का

 महोदय
 :  बदते कि  यह  बात

 ख  हीं  उठाई  जायेगी ।

 श्राप  अपना  भाषण  समाप्तਂ  करें  ।

 —

 मिल  अंग्रेजी  में



 द

 थ

 वि
 टू

 Rwy  चीनी  उत्पादन  शुल्क  )
 eta  के  बारे

 में  ..  १७  PEE

 a  safe  संकल्प  तथा  चानी  उत्पादन

 कि  विधेयक  ्

 ot  खुश वक्त  राय :  श्रीमन, ्  प्रापर  यह  कहा  कि  भ्रमर  यह  बिल  थी  ह  जा यतो  इसका

 या  असर  होगा  तो  मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  यह  बिल  श्रगर  a  हो  जाय  तो  यह  मिनिस्ट्री

 कम  हो  जायेगी  कौर  सारा  कैबिनेट  खत्म  हो  जायेंगी  |  इसलिए  श्रीमन्  ऐसी  बात  नहीं  है

 अगर  बिल  ग्रो  हो  जाय  तो  उसका  क्या  होगा  |  में  ने  शाराइको  शगरकेन  के  बारे  में

 भी  बता  दिया  थोड़ा  सा  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  जो  मुख्य  मंत्री  जी

 हैं  उन्होंने  उसका  हिसाब  लगवाया  था  कि  शुगर का  क्या  मलय  भ्राता  है  तो  उस  हिसाब  से  उन्हें

 यह  पता  चला  कि  ३३  रुपये  २५  नय  पेसे  प्रौढ़  ३३  रुपये  ३४  नये  पेरे  की  बनती  ३४  रुपये  की

 मगर  बन  गयी  तो  उस  ३४  रुपये  की  जो  दगर  बनी  उसमें  फिर  मलय  बढ़ाने  की  क्या  आवश्यकता

 थी  ?
 अर  अगर  यह  तगर च्च्  का  मूल्य  नहीं  बढ़ता  तो  यह  भ्राडिनेंस  फिर  नहीं  भ्राता  शर  इसकी

 कोई  जरूरत  ही  नहीं  होती  ।  में  यह  जानना  चाहता  हं  कि  एक्सचेकर  को  क्या  भ्र धि कार

 गन्ना  काश्तकारों  ने  दिया  प्रौर  काश्तकारों  के  उस  TH है  कि  वह  उस  रुपये  को  पास  रखकर  |

 से  चीनी  बनी  जिसका  कि  आपने  मूल्य  बढ़ाया  कौर  यह  जो  चीनी  के  दाम  बढ़ाये  तो  उसका

 लाभ  श्राप  उस  गन्ने  के  काश्तकार  को  नहीं  देते  हैं  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  प्र न्याय  है  क्योंकि

 जब  प्रापने  चीनी  के  दाम  बढ़ाये  तो  गन्ना  जिससे  कि  वह  चीनी  बनी  उसका  लाभ  गन्ना

 को  भी
 मिलना  चाहिए  था

 ।  लकिन  सरकार तो  वही  चीज कर  रही  है  जेसे दो

 fe  लगी झगड़ा  हुमा  और  बंदर ने  बांट  करके  सारी  रोटी  हज्म  करनी  शुरू  कर  दी  तौर त

 Yet @r war खा  गया

 श्री मन  चूंकि  आपने कह  दिया  है  कि  श्राप  इस  पर  फिर  डिबेट  एलाऊ  करेंगे  इसकी

 .  प्र  अधिक  न  कह  कर  बठ  जाता  हूं  ।
 ः

 a

 श्री  ब्रज राज सिह  :  ध्यान  इस  प्राडिनें  की  भावना  गौर  उद्देश्य  का  स्वागत  करता

 हूँ  लेकिन  साथ  ही  में  ने  इस  सदन  में  कई  बार  इसका  विरोध  है  कि  सरकार  को  आरडी

 K qa  की  जो  ताकत  है  उसका  इस्तेमाल  नहीं  करना  चाहिए  शर  उसके  उद्देश्य  यह  रहा

 कि  झ्राडिनेंस  बना  कर  सरकार  सदन  को  विश्वास  में  नहीं  लेना  चाहती  है  लेकिन  जिस  वक्त  यह

 आर्डिनेंस  बना  उस  वक्त  में  समझता  हूं  कि  सरकार  के  सामने  इसके  अलावा  कोई  चारा  नहीं  था  कि

 वह  खद  अ्राडिनेंस  बना  कर  कौर  जो  रुपया  सरकार  की  गलत  नीति  के  कारण  शुगर  फैक्टरी  के

 मालिकों  की  मिल  रहा  था  वह  रुपया  खजाने  के  लिए  लेती  कौर  इसलिए में  इस  झा डि नेस क

 स्वागत  करता  हुं  लकिन  एक  बात  जरूर  कहूंगा  कि  श्राडिनेस  बनाने  की  ताकत  का  इस्तेमाल  सरका

 ई को  कम
 से

 कम
 करना  चाहिए  कौर

 हो
 सके

 तो
 ऐसा  नियम  बनाना  चाहिए

 कि
 बनाने

 क

 कोई
 प्रश्न  ही  नहीं  उठे  ।

 असल
 में

 जहां  तक
 कि  इस  गन्ने  की  कीमत

 को
 बढ़ाने

 का
 सवाल  है  प्रौर  दसरे  तातार  दो

 चीनी  को  कामत  बढ़ाई  गई  कौर  जिसके  कि  कारण  यह  अ्राडितेंस  बनाना  पड़ा  तो  वह  सवाल  ऐसा

 हीं  था जोकि  २५  अ्क्तबर को  पैदा  हो  गया था  ।  वह  तो  उससे  पहले  aga  दिनों  से  चला  शा

 रहा  था  |  ग्रामीण  गन्ने  की  कामत  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  बिहार  कौर  पंजाब  के  का इत का

 बधने दो  फोन  साल  से  लगातार  आन्दोलन  करते  रहे  सरकार  के  सामने  मांगें  पेदा  करते  रहते है

 दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  सरकार  ने  उस  पर  कोई  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  कौर  सरका

 हमेश  ह  कहती  रहो  कि  यह  तो  राज्य  का  प्रश्न  है  प्रौढ़  इसलिए  हम  ग्रसित  केन्द्रीय  सरकार  उ

 कोई  विचार
 करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हें  ate  जब  उन्होंने  विचार  किया  तो  ऐसे  aaa  में

 किया

 द

 ह



 क

 २६

 test

 (21%)  चीनी  उत्पादन  अध्यादेश  के  बारे  में  Vox

 ्  संहिता  संकल्प  तथा  चोरी  उत्पादन

 विधेयक ्

 कि

 सदन
 ब
 ठ

 नहीं  रहा  था  कौर  जब
 कि  का

 अधिवेशन  हो  नहीं  रहा  इसलिए  में

 समझता हूं  कि  अगर  सरक।र  पहले  से  प्रति  रहे
 तो

 उसे  भविष्य  में  इस  प्र  कार  के  श्राडिनेंस  को  बनाए

 गे  अ्रावइ्यकता ही नहीं ही  नहीं  बर्ड  181.0  ।  पहले  से  इस  बात  को  देखता  रहे  कि  क्या  जनता  की  मांगें  हैं  प्रौढ़  क्या

 जनता  की  ताकतों  हेरफेर  उन  तकलीफों  को  जब  हमारा  सदन  FST  रहता है  तो  क्या  उसके  सामने

 नहीं ला  सकते  मेरा  ख्याल  है  कि  इनको  सदन  के  सामने  लाया  जा  सकता  ह  प्रो  डसा  सरकार

 करना  TS  कर  दे  तब  फ़िर  किवी  श्राडिनेंस  के  बनाने  की  जरूरत  ही  नहीं  पड़गी  कौर  इस  asta

 के  भी  बनाने  की  जरूरत  न  पड़ती  ।  अब  बात  यह  उठता  है  कि  कहीं  यह  गलतफहमी  न  पैदा  हो  जाय

 उन  लोगों  के  प्रति  जिन्होंने  कि  भ्राडिनेंस  का  विरोध  करने  के  लिए  प्रस्ताव  किया  है  कि  उनका

 वायद  यह  मशविरा  है  कि  श्राडिनेंस  के  पीछे  जो  भावना  अर  उद्देश्य  है  उसका वें  विरोध  कर  रहे  हैं

 तो  में  यह  चोज  साफ  कर  देना  चाहता  हूं  कि  सी  बात  नहीं  है  प्रौर  किसी  की  भी
 एसी  भावना  नहीं

 ल  सरकार  की  गलत  नीति  के  कारण  जो  मिलश्रोनसं  ज्यादा  मुनाफा  उठाने  वाल ेथे  उसको  वह  रोकती

 लेकिन  प्रशन  यह  उठता  है  कि  जब  गन्ने  की  कीमत  बढ़ाई  तो  क्या  चीनी  की  कीमत  बढ़ाने  की  जरूरत

 थो  ?
 मेरा  तो  कहना  है  कि  | ह |  की  कोमल  बढ़ने  से  चीनी  की  कोमल  बढ़ाने  का  कहीं  कोई  प्रशन

 नहीं  था

 अ्रव्यक्ष  आपने  आदेश  दिया  है  कि  में  बहुत  ही  सन्नी  में  अपनी  बात  wa  हांलाकि

 इससे  सभी  मामले  सम्बन्धित  हैं  |  में  यह  सिद्ध  करने को  तयार हूं  कि  २  रुपये  प्रतिमन  गन्ने  की  की
 म

 देने के  बाद  भो  झपको  ३२  रुपये  से  ज्यादा  शक्कर  की  कीमत  देने  की  जरूरत  नहीं  है  प्रौढ़  उर्स

 उनका  सारा  मनाया  सकता  है  ।  अ्राइचयं  तो  यह  है  कि  सरकार  की  तरफ  से  यंह  देखने

 कोशिश  नहीं
 को

 जाती  है
 कि

 हम  जब  गन्ने  की  कीमत  बढ़ा  रहे  हैं  तो  उसके  साथ  शुगर  की  कीमत  बढ़ा
 की  जरूरत  है  भी  या  कोई  इस  प्रदान  को  देखता  ही  नहीं  ह  ।

 महोदय  :  में  ने  सोमवार  प्रौढ़  मंगलवार
 को  घण्टे  चीनी

 तथा
 गन्ने

 के
 मूल्य

 सम्बन्ध  में  चर्चा  के  लिये  तय  किये  हैं  ।  सोमवार  को  इस  मामले  को  उठाने  की  अनुमति  दगा  |

 ब्रज राज  सिंह :  खत्म  करने  से  पहले  मे  सरकार  से  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 ।  इ

 बाल्को
 सरदार

 का  गि
 सह  द

 rm fearar rar.  सायक
 ह

 ।  तका  की  ी  है  क

 उत्तर  प्रदेश  प्रौर  बिहार  में  गन्ने  की  हड़ताल  हो  रही  है  ।  में  तथ्यों में  नहीं  जाना  चाहता  |  सरकार

 की  सूचना  है  कि  ६  मिलों  में  हड़ताल  है  प्रौढ़  हमारी  सुचना  है  कि  ६३  मिलों  में  हड़ताल है  ।  मेरे

 मित्र  श्री  शिबू  लाल  सक्सेना  जो  कि  इस  माननीय  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य  अराज ही ही

 क  ह  शक  तार  पाया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  ६९ मिलों में  से  ६३  में  हड़ताल है  ।  यह
 द

 मामला  विवादास्पद  हो  सकता  हे  ।  लेकिन  में  सिफ  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रइन  ऐसा  है  कि

 जिससे  उत्तर  प्रदेश  बिहार  में  गन्ना  पेदा  करने  ३५  लाख  परिवारों  का  सम्बन्ध है  ।  इस  पर

 समान  भूति  के  साथ  विचार  किया  जाना  चाहिए  |  आपने  निर्णय  किया  है  कि  इस  प्रदान  पर  सोमवार

 को  बहस  होगो  ।  म  नहीं  चाहता  कि  यह  हड़ताल  एक  मिनट  भी  ज्यादा  चले  ।
 में  चाहता हूं  कि

 सरकार  इस  को  प्रतिष्ठा  का  सवाल  न  बनाए  ।  जहां  तक  हमारा सवाल  है  हम  इसको प्रतिष्ठा क

 प्रशन  नहीं  समझते  |  सरकार  चाहती  हूँ  कि  उत्पादन  का  नुकसान
 न  हो  कौर हम  '  यही  चाह

 हैं  ।  इसलिए  में  ara  करूंगा  कि  सरकार  इस  प्रश्न  पर  समान  ति  से  विचार  करेगी  और  हस

 माप्त  होने  के  साथ  हो  एसा  कदम  उठाएगी  कि  हड़ताल  समाप्त  हो  शर  चीनी  के  उत्पादन  में  कमी

 होने  कोई  आशंका न  रहे
 ।

 a

 प्रंग्रे जी  में

 = ses



 क

 =.

 २७७६  a  उत्पादन  श्रघ्यादेश के  बारे  में  १७  १९५९

 संविहि त
 संकल्प

 तथा  चीनी  (  विशेष  उत्पादन  क

 विधेयक
 a

 a  do  गोपाल  रेड्डी  इस  विधेयक  तथा  अध्यादेश  के सर  पत्र  मे ंकिसी को  झ्रापत्ति  नहीं

 मालम  पड़ती  |  सिफ  यह  बात  उठाई  गई  है  कि  क्या  शभ्रघ्यादेश  निकालना  शझ्रावश्यक था  झ

 कार  को  अध्यादेश  निकालना  चाहिए  था  |

 हम  गन्ने  का  मूल्य  बढ़ाकर  कृषकों  की  मदद  करना  चाहते  थे  और  वह  हम  ने  कर  fear

 प्रदेश  श्र  बिहार  से  लगातार  मांग  हो  रही  थी  कि  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  जाये  ।  शरत  ह्म

 यह  उचित  समझा  कि  Ta  का  मलय  भाने  बढ़ा  दिया  जाये  |  बाद  में  मलय  बढ़ा  भी  दिया  गया  ।

 जब  यह  किया  गण  मिलों  के  पास  १"  ६  लाख  टन  का  चीनी  का  भण्डार  था  कौर  हम  यह

 चाहते  थे  कि  इसका  अनुपयुक्त  लाभ  उन्हें  मिल  हमने  केद्रीय  उत्पादन  शुल्क २  ५२
 ०!

 पत

 थ [ण्डरवंट  बढ़ा  दिया  ।  इस  बात  पर  किसी  को  श्रापत्ति  नहीं है  ।  मुझे  खुशी है  कि  इस

 सभा  सर्वसम्मति  से  इसे  स्वीकार  करती  हैं  ।
 ० प्रति

 गन्ने का  मूल्य  बढ़ने  के  बाद  चोरी  का  मूल्य  बढ़ाने  को  झावइ्यकता हूँ  या  नहीं  इस  ब  a

 मंत्री  तथा  उप मंत्रो  उत्तर  द्ग  ।

 श्रध्दा  महोदय  इस  बात  की  चर्चा के  लिए  भ्र लग  से  प्रस्ताव  श्री  ब्रदर  t

 क्त राय  तथा  प्राय  माननीय  सदस्य  दे  सकते  हैं  ।  में  ने  अ्रनमति दे  दी  है  |

 प्रदान यह  हू

 सभा  राष्ट्रपति द्वारा  २५  अवतार  १९५८ तय  ०
 विशेष  उत्पादन

 शुल्क  अध्यादेश  PEXE  (  PEXE  का अ्रध्यादेश  संख्या  }
 ही

 WAT  AST  करती

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 गय  :  प्रदान यह  है

 है
 कोर  की  चीनी  पर  विशेष  उत्पादन  ६  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 चार  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 fae  महोदय  :
 प्रशन  थह है

 oe
 दण्ड  १  से  ५,  भ्र घि नियमन सुत्र  तथा  विधेयक

 का
 नाम  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 १  से  ५,  श्रघिनियमन सुत्र  तथा  विधेयक का  द विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 पंडा०  बे०  गोपाल  रेड्डी  :
 में  प्रस्ताव  रता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  ।''

 fe para

 यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह  है  :  थ

 of कि  विधेयक  को  पारित  किय  ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 मत  म्रंग्रेजी  में



 २६  १८८१  Rows

 भारतीय  प्रदूषक  विधेयक

 मंत्री  मनु भाई
 :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 fae  भारतीय  प्रफुल्ल  १९३४  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  कि

 pret महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री वें  qo  नायर  :
 में  इस  बात

 पर  पुरजोर  आपत्ति  करता  हूं  कि  ऐसा  महत्वपूर्ण
 विधेयक  सत्र  के  अं  तिम  चरण  में  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  |  वस्तुतः  यदि  हम  इन  मोटे  प्रतिवेदनों

 का  प्रध्ययर  करें  तो  ज्ञात  होगा  कि  सारा  संरक्षण  निर्माताओं  के  हितों  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जा

 रहा  है  ।  यह  उचित  नहीं  है  ।  जब  हम  किसी  उद्योग  को  संरक्षण  देते  हैं  इस  योजन

 के  लिये  कुछ  शुल्क  अ्रारोपित  करते  हैं  तो  हमें  यह  भी  देखना  चाहिये  कि  इसके  परिणामस्वरूप  उस

 उद्योग
 को

 कितना
 ATT  डर  यह  संरक्षण  जारी  रहता है  शौर  शभ्रधिकांश कुछ  विशिष्ट

 पतियों  को  ही  दिया  जाता  है  ate  सभा  को  कभी  इस  बात  से  अवगत  नहीं  किया  जाता  है  कि  इस  से

 कितना  मुनाफा  हुमा  ।

 महोदय  पीठासीन

 उदारहण  के  लिये  में  लौह  धातु  उद्योग  को  लेता  हुं  ।  इस  क्षेत्र  में  हमरे  देश  की  खानों  का

 उपयुक्त  विकास  नहीं  gat  है  कौर  जो  खानें  हैं  वे  कुछ  ही  उद्योगपतियों  के  हाथों  में  हैं  जब  कि  देश

 स्थिति के  सैंकड़ों  छोटे  उद्योगों  र  लाखों  कारीगरों  को  इन  areal  पर  निर्भर  रहना  होता

 यह  है  क  पीतल  व
 तांबें  की  चादरें  निश्चित  मूल्य  से  दुगुनी  तिगुनी  कीमत  पर  बिक

 रही  हैं  ।

 एक  शर  हम  उद्योग  की  सुरक्षा  के  नम  पर  संरक्षण  दे  रहे  हैं  दूसरी  उसके
 वितरण

 की  हमारा

 कोई  ध्यान  नहीं  है  जिसके  परिणामस्वरूप  स्वयं  निर्माताओं  ने  जाली  नामों  से  कम्पनियां  खोली  हुई

 हैं  शर  अपने  वितरक  नियुक्त  किये  हुए  हैं  ।

 प्रफुल्ल  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  धातु  नियंत्रण  आदेश  का  संशोधन  किया  जाय

 यह  नहीं  किया  गया  न  प्रफुल्ल  आयोग  की  कई  उपयोगी  सिफारिशों पर  ही  कमल
 गया

 है  ।  इसका  बह  प्रभाव  हम्ना  है  कि  उन  उद्योगपतियों  का  जिनका  इस  उद्योग  पर  एकाधिकार  है

 इस  पर  एकाधिकार  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  पिछली बार  में  ने  यह
 मांग

 की
 थी

 कि
 इन  उद्योगों

 के
 लागत

 लेखपालों  का  प्रतिवेदन  सदस्यों  को  उपलब्ध  किया  लेकिन  मेरे  बार  बार  प्रार्थना  करने  पर

 भी  वह  उपलब्ध  नहीं  किया  गया  है  ।  जो  जांच की  गई  है  वह  भी  बिल्कुल  भ्रौपचारिक  ak

 दिखावे  के  लिये  की  गई  है  ।  यह  जांच  बम्बई  में  की  गई  है  जब  छोटे  छोटे
 उपभोक्ता

 मद्रास  ale

 कलकत्ता  में  हैं  ।  उन  लोगों  को  कोई  औपचारिक  सूचना  नहीं  भेजी  जाती  है  न  उनकी  एवज
 म

 राज्य  सरकारों को  ही  कुछ  सुचना दी  जाती  है  ।  राज्य  सरकारों को  ऐसीਂ
 जांच

 के
 संबंध  में

 जानकारी  भेजी  जानी  चाहिये  ।  यदि  मंत्रालय की  वकास  शाखा  में  इस  कायें  के  लिये  पर्याप्त

 व्यक्ति  नहीं  ह  तो  प्रफुल्ल  झ्रायोग  को  चाहिये  था  कि  वे  राज्यों  को  तत्संबंधी  जानकारी  प्रदान  करती

 सोडा  एश  उद्योग  को  बहुत  पहले  से  संरक्षण  मिला  gar  है  तथापि  धोबियों  को  प्रभी  भी  सोडा

 नियंत्रित  कीमत  में  उपलब्ध  नहीं  होता  है  जब  कि  इस  उद्योग  ने  इस  संरक्षण  द्वारा
 बहुत

 कमा  लिया
 है  |

 इस  प्रकार  संरक्षण  देने  का  कोई
 महत्व

 नहीं है  ।
 ee

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 यद्यपि  प्लास्टिक  उद्योग  को  बहुत  समय  से  संरक्षण  दिया  गया  है  तथापि  अब  भी  भारत  में

 निर्मित  प्लास्टिक  त्रुटिरहित  नहीं  होता है  ।

 अरब  मेँ  साबूदाना  उद्योग  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता हूं
 ।  संरक्षण  के

 स्वरूप  इस  उद्योग  का  पर्याप्त  विकास  हुआ  है  ale  इसके  निर्यात  की  पर्याप्त  संभावनाये ंहैं
 तथापि

 इसके  निर्यात  की  are  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  |

 संरक्षण  के  कारण  टेंपिश्नोका  उद्योग  का  भी  विकास  gar है  ।  टेपिश्नोका  की  खेती  हजारों

 एकड़
 जमीन  में  होती  है  कौर  १४,५००  व्यक्ति  इस  उद्योग  में  काम  करते  हैं  ।  इन  में  से  ११,०००

 व्यक्ति  नियमित  ata  हैं  जिन  को  अपने  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  को  सुरक्षा

 नही ंहै  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  उद्योग  को  संरक्षण  देने  से  इन  कमंचारियों  को  क्या

 लाभ

 कम्पनियों  के  मालिक  किस  प्रकार  शुल्क  बचाते  हैं  इस  सम्बन्ध  मेमें  प्राकार  एक  उदाहरण

 देता हूं  ।  कावरिंडम  पूनीवसंल  लिमिटेड  कम्पनी  ने  अ्रपनी  अमरीकी  सहकारी  कम्पनी  को  एक

 पत्र  में  लिखा  कि  वे  कुछ  आयतों  के  लिए  लायसेंस  प्राप्त  कर  चुके  हैं  लिहाजा  वे  उन्हें  परिवर्तित

 नामों  से  भेजें  जिससे  कि  उन  पर  शुल्क  कम  लगे  ।  मैं  ने  इसकी  एक  फोटोस्टेट  कापी  मंत्री  महोदय

 को  भो  भेजी  थी  लेकिन  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  |

 चक्कियों  के  सम्बन्ध  में  काफी  शिकायतें  हैं  ।  प्रफुल्ल  आयोग  की  सिफारिशों  के  बावजूद  भी

 इस  उद्योग  को  यह  भ्र तुम ति  प्रदान  की  गई  है  कि  वहू  अपने  दो  चार  एजेन्ट  नियुक्त  करे  जो

 कारखाने  में  एक  दो  सप्ताह  रहे कर
 चला  जाये  |

 प्रतिवेदन  से  ज्ञात  होता  है  कि  सरकार  ने  श्रीगेह-धातु  निर्माताओं  से  कुछ  ब्यौरे  मांगे  थे

 लेकिन  उन्होंने  सरकार  को  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।  सरकार  उद्योग  शौर

 अधिनियम  के  seta  दोषियों  का  प्रयोग  नहीं  कर  रही  है  प्रौढ़  यदि  करती  भी  है

 तो  केवल  छोटे  छोट  निर्माताओं  के  विरुद्ध  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हुं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  दिलचस्पी  रखने  वाले

 सदस्यों  को  बुला  कर  एक  सम्मेलन  करें  जिससे  कि  प्रफुल्ल  आयोग  की  जांच  को  ae  अधिक  सफल

 बनाने  तथा  संरक्षित  उद्योगों  पर  aif  रहने  वाले  श्रमिकों  के  हितों  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया

 जा  सके  ।

 pat  लाचार  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  से  मुझे  यह  जान  कर  प्रसन्नता

 हुई  है  कि  संरक्षता  प्राप्त  उद्योगों  की  संख्या  में  कमी  की  जा  रही  है  ae  अब  जिन  उद्योगों  को

 संरक्षण  प्रदान  किया  गया  है  उनकी  संख्या  बहुत  कम  है  ।

 श्री
 Fo

 To  नायर ने  मुनाफे  के  प्रश्न  पर  बहुत  जोर  डाला  है
 ।

 लेकिन  मैं  सरकार  का  ध्यान

 दूसरे  पहलू
 को  प्रो

 श्रावित  करना  चाहता  हुं  ।  वह  पहलू  श्रम  सम्बन्धी  पहलू  है  ।  केवल  संरक्षण

 देना  ही  पर्याप्त  नहीं  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  क्या  हम  लोग  ज्यादा  मजूरी  तो  नहीं  दे  रहे

 हैं  या  हमारे  मजदूरों  का  उत्पादन  कम  तो  नहीं  यदि  ऐसा  है  तो  हमें  उन  कारणों  को  दूर  कर

 उत्पादन  बढ़ाना  चाहिए  |  मैं  आशा  करता हूं  प्रफुल्ल  wae  इस  भी  विचार  करेगा  |

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  सुभाष  शाह  :  में  सबंप्रयम  यह  भ्रांति  दूर  करना  चाहता  हूं  कि  मंत्रालय  को  इस

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  जल्दी  नहीं  है  प्रो  न  हम  ने  प्रत्यक्ष  महोदय  से  इसके  लिए  कम  समय

 रखने  को  कंहा  ।  पिछली  बार  भी  मैं  ने  अध्यक्ष  महोदय  से  aa  निवेदन  किया  थी  कि  इन  महत्वपूर्ण

 विधेयकों  के  जितना  समय  सदस्य  चाहें  उतना  समय  दिया  जाय  ।  तथापि  यह  ज्ञात  होता  है  कि

 जो  माननीय  सदस्य  इस  विषय  में  दिलचस्पी  रखते  हैं  वे  काय  मंत्रणा  समिति  में  नहीं हैं
 ।  श्री

 वृ०  पृ०  नायर  ने  भी  यह  शिकयत  की  है  कि  यह  विधेयक  अकस्मात  प्रस्तुत  किया  गया  है  कौर

 वे  इसके  लिए  तैयार  नहीं  तथापि  यदि  उन्होंने  प्रतिवेदन  के  ग्यारह  से  चौदह पृष्ठों
 को  ध्यान  से

 पढ़ा  होता  तो  सभा  में  इस  मामले  में  श्रमिक  लाभदायक  चर्चा  हुई  होती  ।

 प्रतीक  योग  के  प्रतिवेदनों में  हम  ने  नई  as  ११  से  १४  शामिल की  हैं  ।  उन  से  संरक्षित

 उद्योगों  को  उत्पादन  थोक  कीमतें  तथा  उनकी  अनुमानित  मांग  शर  पूरि  का  पता  चलता  है  ।

 हमने  सदस्यों  को  जो  सारांश  परिचालित  किया  है  उसमें  संरक्षित  और  भ्र संरक्षित  उद्योगों

 की झ्रावश्यकताय  कौर  उन  उद्योगों  उत्पादन  के  पहलू  दिये  मये  हैं  ।  इस  विधेयक  के अधीन

 जैसा  कि  Tl  AAT  ने  कहा  कई  उद्योगों  से  संरक्षण  हटाया  जा  रहा  है  जब  कि  थोड़े  उद्योगों

 म  संरक्षण  जारो  रखा  गया  है  या  दिया  गया है  ।  अधिकांश  उद्योगों  का  उत्पादन  ३०.  प्रतिशत

 से  बढ़  vo  प्रतिशत  हो  गया  इससे  देश  की  औद्योगिक  क्षमता  का  पता  चलता  है  ।

 श्री  नायर  ने  मनाने  का  प्रश्न  उठाया  प्रतीक  अ्रायोग  नियमित  रूप  से  संरक्षित  उद्योगों

 में  मुनाफे  को  जांच  करता  तथा  इस्पात  इत्यादि  की  कीमतों  की  जांच  के

 बन्ध  में  उनकी  कीमतों  तथा  उद्योग  के  मनाफे  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 श्री  त्०  प्०  नायर  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बता  संकते  हैं  कि  उक्त  उद्योगों  में  से  किसी

 एक  को  प्रोत्साहन  देन  के  परिणामस्वरूप  उस  उद्योग  को  कुल  कितना  मुनाफा  gar
 ?

 fat  मनु भाई  शाह  :  मुनाफा  केवल  संरक्षण  देने  के  कारणों  से  नहीं  भ्रपितु  कई  कारणों  से

 होता  है  इन्हें  संतुलन  पत्र  में  दिखाया  गया  है  ।  जांच  से  यह  car  नहीं  चल  सकता  कि  केवल  संरक्षण

 से  कितना लाभ  हुसना  ।  उदाहरण  के  लिए  कागज  उद्योग  में  २६  प्रकार का  वर्गीकरण  feet  गया  है  ।

 उद्योग  के  मुनाफे  को  ही  अधार  मान  कर  उसके  लागत  ढांचे  का  संशोधन  किया  गया  है  ।  प्रतीक

 आयोग  ने  यह  निश्चित  किया  है  कि  कुछ  मामलों में  लगाई गई  पूंजी  के  ८  प्रतिशत से  १२

 प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  सभा  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इन

 afaaeai  का  अध्ययन  करें  जिन  में  कई  उद्योगों  के  विभिन्न  श्रमिक  पहलुओं  पर  जांच  की  गई  है  ।

 न्याय  अर्थों  में  प्रतीक  आयोग  उपभोक्ता  आयोग है  ।  उपभोक्ताओं  की  झ्रावक्यकताओ9ं

 को
 ध्यान  में  रखते  हुए  ही  बे  किसी  उद्योग  की  उत्पादन  क्षमता  पर  विचार  करते हैं  ।  aq

 श्रम-कल्याण  के  प्रति  प्रफुल्ल  आयोग  का  कोई  दायित्व  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करने  के  लिए

 मजूरी  बोले  तथा  भारत  सरकार  की  कई  श्राथिक  संस्थायें  तथा  राष्ट्रीय  विकास  निगम  इत्यादि  हैं  ।

 निसंदेह  उत्पादन
 क्षमता  बढ़नी  चाहिए  र  कई  मदों  में  यह  बढ़  रही  है  इतना  ही  नहीं

 कारखानों  में  प्रति  घंटा  उत्पादन  भी  बढ़ा  है  ।  मै  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  हाल  हिन्दुस्तान  मशीनी

 भ्रौजार  कारखाने  का  उल्लेख  किया  था  ।  यही  बात
 सुती

 कागज  तथा  अन्य  कई  उद्योगों  के

 et
 में  हुई  _

 ooo

 मूल  अंग्रेज  में
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 उत्पादन  व्यय  उत्पादन  क्षमता  से  भिन्न  है  ।  प्रतीक  योग  मुख्यत  इस  विषय  पर  विचार

 करता  है  कि  किस  प्रकार  का  संरक्षण  दिया  जाय  ।  जहां  उत्पादन  क्षमता  का  प्रश्न  भारतीय

 श्रमिक  की  प्रति  व्यक्ति  प्रति  घंटा  उत्पादन  क्षमता  में  निश्चित  वृद्धि  हुई  है  ।

 पिछली  बार  मैं
 ने  सभा  के  समक्ष  सरकार  का  यह  विचार  रखा  था  कि  वह  कुछ  उद्योगों  के

 लागत  व्यय  का  विचार  करने  कौर  यह  देखने  के  लिए  कि  कुछ  वस्तुझ्नों  के  मामले  में  हमारा  लागत

 व्यय  अपेक्षाकृत  अधिक  क्यों  है  सदस्यों  की  एक  तालिका  fated  करना  चाहती  सरकार

 भारत  के  कुछ  बड़े  उद्योगों  यया  सुती  हल्का  इंजीनियरिंग  बाइसिकल

 कागज  व  रेयन  तथा  अन्य  उद्योगों  के  लागत  व्यय  का  अध्ययन  करने  के  ६  aaa  नियुक्त

 करना  चाहती  है  ।  इनसे  उद्योगों  के  लागत  व्यय  पर  प्रकाश  पड़ेगा  कौर  यह  ज्ञात  होगा  कि  श्रम

 व्यवस्था  झ्र ौर  कारखाने  कलाकार  का  उत्पादन  के  विभिन्न  पहाड़ों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  |

 मुझे  सभा  को  यह  जानकारी  देते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  विधेयक  में  शामिल  सभी  उद्योगों  ने  चाहे  वे

 संरक्षित  ह  या  भ्र संरक्षित  काफी  सफलता  प्रदर्शित  की  है  ।  विधेयक  में  प्रदर्शित  प्रतिशत  उत्पादन

 द्धि  से  यह  स्पष्ट  है  कि  भारतीय  उद्योगों  की  दशा  पर्याप्त  संतोषजनक  है  यद्यपि  थे  दस  ग्यारह  उद्योग

 भारत  में  उद्योगों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  का  नगण्य  अरा  है  ।  में  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करेंगे  |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारतीय  प्रतीक  अधिनियम  १९३४  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाय  गी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खण्ड  १  att  २,  अधिनियमन  सुत्र  ौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  १  कौर  २,  अधिनियमन  सुत्र  प्र  विधेयक  का  नाम  विधेयक
 में  जोड़  दिये

 गये  ।

 fat  ang  मैं  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  पी

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करा  |

 श्री  वें०  प०  नायर :  मैने  यह  विशिष्ट  प्रदान  उठाया  था  कि  आयात  किये  जाने  वाले  तांबे

 और
 जिंक  के  पहुंचते  मूल्य  शरर  बिक्री  मूल्य  में  क्रिया  १०००  रु०  और  १२००  रु०  का  अन्तर है

 |

 प्रफुल्ल  आयोग  ने  भी  इसका  जिक्र  किया  है  ।  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  इसका  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 श्री  मनाई  दाह  :  सदस्य  महोदय  के  अनुपस्थित  रहने  के  कारण  मैं  ने  इस  सम्बन्ध  में  विस्तार
 से  नहीं  कहा  ।  तांबा  नियंत्रण  श्रादेश  विचाराधीन  है  ate  उसके  सम्बन्ध

 में
 विस्तार  से  अध्ययन

 किया जा  रहा  हैं
 ।

 पिछले  साढ़े  तीन  वर्षों  जब  से  यह  आदेश  लागू  प्रत्येक छोटे  या  बड़े

 ne  me
 पैमाने

 के
 उपभोक्ता  को  तांबा  ३  ५  से  ६%,  भारत  में  पहुंचती  कीमत

 में  मिलता  रहा  है

 ।  विकास
 ि त ण बहन

 मूल  अंग्रजीਂ में



 २६  १८८१  (  )  का  काय  Rsk

 शाखा  के  प्रमाण  पत्र  के  आधार  पर  उन्हें  कोटा  मिलता  रहा  है  ।  निसंदेह  तांबे  की  कमी  के

 कारण  कभी  कभी  स्वयं  उपभोक्ता  इसे  काले  बाजार  में  बेचते  ऐसी  ही  चोरबाजारी  ग्रन्थ

 धातुक्रमों  के  बारे  में  भी  की  जाती है  ।

 fat  दें  प०  नायर  :
 मेरे  कथन  का  तात्पयं  यह  है

 कि  कया  बिक्री  कीमत  कौर  पहुंचती  कीमतों

 के  भ्रातृ  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  अलौह  धातु  नियंत्रण  आदेश  में  कुछ  संशोधन  करने

 विचार  कर  रही है
 ?

 fat  मत  थाई  दाह  :  पिछले  १८  महीनों  में  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  विचार  कर  लिया  है

 शर  इस  mea  में  तद नसर  संशोधन  किया  जा  चुक  है  जिससे  कि  प्रत्येक  छोट  भ्र  बड़े  पैमाने

 के  कारखानों  को  आयात  की  हुई  अ्रलौह-घातुद्नों  का  ४०  से  ६०  प्रतिशत  तक  पहुंचती  कीमत  के

 ३५  से  ६  प्रतिशत  मलय पर  वह  धातु  उपलब्ध  हो  सके  ।  इन  सुझावों  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करने  के  बहुत  पहिले  कार्य  किया  जा  चुका है
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 लपटा

 सभा का  काय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हम  चीनों  के  मूल्य  के  बारे  में  चर्चा  करेंगे
 ।

 मुझे  एक  निवेदन  करना  है  कि  जहां  तक  मुझे
 मालूम श्री  खुश वक्त  राय

 ora  तक  कभी  ऐसा  नहीं  gar  कि  एजेंडे  पर  जो  बात  न  चढ़ी  उस  पर  बहस  हो
 ।

 यह

 मामला  कोई  मेरे
 ae

 मंत्री  महोदय  के  बीच  में  नहीं  है  कि  खुश वक्त  राय
 झर

 मि
 ०

 ये  दो
 श्रादमी  इस  को  तय  कर  लें  ।  इस  मामले  पर  इस  सदन  में  बहस  होगी  कौर  उस  में  हिस्स  लेने  का  इस

 सदन  के  हर  सदस्य  को  अधिकार  होना  चाहिए  ।  मैँ  ने  थोड़ी  देर  पहले  कहा  था  कि  यह  ढाई  करोड़

 किसानों  का  मामला  है  ग्रोवर  उन  के  परिवारों  के  करीबन  दस  करोड़  लोगों  का  स्वाल  है  |  इसलिए

 सदन  के  सब  सदस्यों  को  इस  बारे  में  विचार  प्रकट  करने  का  अ्रधिकार  होना  चाहिए  |  इसलिए

 म  प्रार्थना  करता  हूं  जेसा  कि  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  सोमवार  या  मंगलवार  को  इस

 पर  बहस  कर  ली  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  खास  सवाल  नहीं  है  कि  ऐसा  पहले  कभी  नहीं  हुमा  है  |

 पहले  नहीं
 भी

 हुमा  तो  भी  हाउस  जब  ऐसा  कर  सकता है  ।  मगर  माननीय सदस्य  इस

 को  शुरू  करने  के  लिए  तयार  कौर  हाउस  के  दूसरे  मेम्बर  भी  चाहें--जरगर  हम  सब  इतिफाक

 तो
 हम  इस

 पर  राज  ही  बहस  कर  सकते  हैं
 ।

 सवाल  यह  है  कि  क्या  माननीय  सदस्य  राज
 इस  को

 qe  करता  चाहते  हैं
 ar

 नहीं
 ।

 श्री  मोहन  स्वरूप  )
 अज  तयार  नहीं  है ं।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्रगर  माननीय  सदस्य  तैयार  नहीं  तो
 मैं  इस  बारे

 में
 जबरदस्ती

 ह ee नहीं  कर  सकता  हूँ

 |

 माननीय  सदस्य  ने  शुरू
 करना

 है
 और

 | R)
 उन

 को
 ही

 एतराज
 तो  मुझे

 मूल  अंग्रेजी  में

 330  (Ai)



 गन्ने  तथा  चीनी  के  मलय  के  बारे  में  प्रस्ताव  ग  १७  PEXE २७८२

 कोई  दूसरा  बिजिनेस  लेना  होगा
 ।

 चूंकि  यह  श्राज  के  एजेंडे  में  नहीं  इसलिए  दूसरा  बिज़नेस

 आयगा  जो  कि  वेतन  प्रायः  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  है  ।

 लेकिन  इसको  तो  चार  बजे  लिया  जाना  है  ।
 fait  भा०  Fo  गायकवाड़

 )

 महोदय  पीठासीन

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  चीनी  के  बारे  में  wa  चर्चा  नहीं  हो  सकती है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  म०  जी  हां  ।  चर्चा  हो  सकती  है  ।

 श्रिया मह होदय :  श्री  खुश वक्त  राय  प्रस्तावਂ  प्रस्तुत  करें  ।

 Tet  तथा  चीनी  के  मलय  के  बार  में  प्रस्ताव

 म  प्रस्ताव  करता  ह
 श्री  राय

 गन्ने  तथा  चीनी  के  weal  में  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाये  |

 बरच्छा  यह  होता  fe  इस  विषय  पर  वाद-विवाद  सोमवार  या  मंगलवार  को  मगर

 चंकी  सरकार  के  पास  समय  नहीं  है  क  ०  e  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जो
 भी

 कहना  चाहते  वह  हृदय  खोल
 कर

 कह  दें
 ।

 श्री  खुदावक्त राय च् राय  :
 माननीय  अध्यक्ष  जहां  तक  कि  गन्ने  ौर  शक्कर  के  मूल्य  की

 ata  उस  में  जो  तरीका  सरकार  की  तरफ  से  प्रयोग  में  भ्राता  वह  ग़लत  है  ।  श्राप  देखिये

 कि  १९५२-५३  के  सीज़न  में  गन्ने  का  मूल्य  एकदम  एक  रुपया  बारह  से  एक  रुपया  सात

 शौर  एक  रुपया  पांच  खाने  तक  गिर  गया
 |  उसका

 फल  क्या  हुआ
 ?

 उस  का  फल  यह  gar  fe  उसी

 साल  से  गन्ने  की  में  कमी  भर  PEYW-LY  में  यह  हालत  झरा  गई  कि  सरकार  को  बाहर

 से  चक्कर मंगानी पंड़ी  ।  सरकार द्वारा  जो  PEM:  में  गन्ने  के  दाम  घटाये  उस  के  कारण

 QENV-YY  में  बाहर  से  शक्कर  मंगानी  पड़ी  तौर  उस  में  सरकार  का  काफी  रुपया  वारेन  एक्सचेंज

 qa  el

 महोदय  पीठासीन

 सरकार  का  कहना  है  कि  वह  गन्ने  के  काश्तकारों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती  उन  को  इन्सेन्टिव

 देना  चाहती  है  ।  २५  को  गन्ने  के  मूल्य  बढ़ाने  के  अवसर  पर  उस  की  से  यही  कह

 गया  था  कि  हम  गन्ने  के  मूल्य  को  इसलिए  बढ़ा  रहे  हैं  कि  हम  गन्ने  के  काश्तकारों  को  इन्सेन्टिव

 देना  चाहते हैं  कि  वे  गन्ना  अधिक  से  अधिक  पैदा  करें  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  सरकार  ने  यह  सोचा  कि

 गन्ने के  दाम  लेकिन वे  कितने बढ़ने  इस  पर  उस  ने  विचार  नहीं  किया  ।.  कहा यह  गया

 माननीय  मंत्री  जी  की  जोर  से  कि  उत्तर  प्रदेश  प्रौर  बिहार  की  यह  मांग  थी  ।  मैं  यह  याद  दिलाना

 चाहता  हुं  कि  उत्तर  प्रदेश  झर  बिहार  की  श्रसेम्बलियों  ने  जो  दाम  मांगे  वह  एक  रुपया  बारह

 खाने  q--Veelt Sa A HA asl Ai ar, उस  से  कम  नहीं  मांगा  जहां  तक  मुझे  मालूम  उत्तर  प्रदेश  प्रौढ़  बिहार

 की  सरकारों  ने  भी  यह  सिफ़ारिश  की  थी  कि  गन्ने  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  जाये  ।  १८
 SR  तता क  अ  ्

 मल  अंग्रेजी  में



 २६  १८८१  गन्ने  तथा  नीति  के  मूल्य  के  बारे  में  प्रस्ताव  Rect हे

 १९४५८  को  तो  कहा  गया  था  कि  गन्ने  के  मूल्य  न  बढ़ाने  के  दो  कारण  हैं  |  एक  बात  तो  यंह  कही

 we  कि  इस  से  हम  शक्कर  एक्सपोर्ट  कर  सकेंगे  ।  श्राप  देखिये  कि  QeYo-VE WAT WEHe Fat में  जो  चक्कर  यहां

 उस  में  से  कितनी  शक्कर  सरकार  एक्सपो  कर  कितना  निर्यात  किया  उस  ने  ?  यह

 कहना  ठीक  नहीं  है  कि  जरगर  गन्ने  के  मूल्य  बढ़  तो  हम  शक्कर  बाहर  नहीं  भेज  सकेंगे  ।  सरकार

 वैसे  ही  शक्कर  बाहर  नहीं  भेज  पाती  है  ।  सरकार  ने  दावा  किया  था  कि  हम  शक्कर  बाहर  भेजेंगे

 और  इसलिए  उस  ने  शक्कर  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  एक्ट  भी  पास  दाम  भी  बढ़ा  दिये  चीनी

 आठ  मन  के  हिसाब  से  प्रौढ़  उस  के  बाद  से  वह  ३६  रुपये  मन  बिकती  लेकिन  सरकार

 कितना  एक्सपोर्ट  कर  पाई
 ?

 पिछली  बार  १४  शभ्रगस्त  को  जब  इस  सदन  में  बहस  हुई  तब

 मने  यह  बात  कही
 थी

 कि  कहा
 तो  यह  जाता  है

 कि
 हम  निर्यात  नहीं

 कर
 पाये  हैं  कौर  निर्यात

 नहीं
 कर

 रहे  परन्तु  जब  इसका  कारण  पूछा  जाता  है
 तो

 कहा  जाता  है  कि  साहब  गन्ने  के  दाम

 बढ़ने  से  शूगर  को  हम  बाहर  भेज  नहीं  पायेंगे  |  यह  मेरे  विचार  बिल्कुल  गलत  है  ।

 दूसरी  बात  यह  कही  जाती  है  कि  साहब  भ्रमर  Ta  के  दाम  बढ़ा  दिये  जायेंगे  तो  की  खेती

 बढ़  जायेगी  ।  यह  भी  गलत  बात  है  ।  इसका  सबूत  यह  है  कि  पिछले  दिनों  २३  नवम्बर को  जब

 यहां  पर  बहस  हुई  थी  उस  समय  माननीय  मंत्री  जी  की  तरफ  से  यह  बात  मान  ली  गई  थी  कि

 एसी  कोई  बात  नहीं  है
 कि

 गन्ने  के  मूल्य  नगर  बढ़  जायें  तो  गन्ने  की  खेती  बढ़  जायेगी  या  गेहूं  की

 खेती  कम  हो  जायेंगी  ।

 १८  a 6  को  इस  भवन  में  इस  बात  पर  बहस  हुई  थी  कौर  यह  कहा  गया  था

 कि  उत्तर  प्रदेश  की  असेम्बली  ate  बिहार  की  भ्रसेम्बली  की  सिफारिशों  को  मान  करके  गन्ने  की

 कीमत  एक  रुपया  बारह  कर  दी  जानी  चाहिए  तब  आपने  उक्त  दोनों  बातें  कही  थीं  प्रौढ़  दाम

 न  बढ़ाने  के  यही  दो  मुख्य  कारण  बतलाये  थे  ।  ये  दोनों  ही  कारण  are  के  दिन  समाप्त  हो  गये  हैं  |

 ma  देखना  यह  है  कि  wa  का  मूल्य  किन  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  पुकार  किया  जाना

 चाहिए  |
 म  तो  यह  समझता  हूं  कि  गन्ने  के  मूल्य  शौर  बढ़ें  पौर  इस  से  मुझे  बड़ी  खुशी  होगी  ।

 कभी  पिछले  दिनों  माननीय  खाद्य  मंत्री
 जी  ने  इस  सदन  को  यह  बताया  था

 कि  वह  एक  ऐसी  स्टेचुटरी

 बाडी  बनाने  वाले  हैं  जिस  में  किसानों  का  बहुमत  होगा  ।  नगर  ऐसी  बाडी  बन  जाये  तो  यह  बड़ी

 अच्छी बात  होगी  क्योंकि  यह  बड़ी  विडम्बना  की  बात  मालूम  होती  है  कि  गन्ना तो पैदा तो  पैदा  करे
 काश्तकार

 कौर  उसका  मूल्य  वे  लोग  निर्धारित  करें  जिन्होंने  कभी  गन्ने  की  खेती  नहीं  की  है  ।  गन्ने की  खेती  में

 फरवरी  से  लेकर  जुलाई  तक  बहुत  सख्त  मेहनत  करनी  पड़ती है  ।  जो  काश्तकार  जिन्होंने

 कभी  खेती  में  जा  करके  गन्ना  बोया  है  या  हल  चलाया  वे  जानते  हैं  कि  कितनी  मुसीबत  गन्ना  पैदा

 करने  में  होती  है  ।  जब  चह  गन्ना  पैदा  कर  लेता  है  तो  उसको  श्राप  मजबूर  करते  हैं  कि  वह  कम

 कीमत  पर  उस  को  मिल  मालिकों  के  हाथ  बंच  दें  ।  पिछले  पांच  सालों  से  श्राप  उसको  मजबूर  कर

 रहे  हैं  कि  वह  प्री-पेट  रह  कर  आपकी  मिलों  को  गन्ना  दे  ।  मिलों  को  गन्ना  देने  से  उसको  तो  कोई

 लाभ  होता  नहीं  है  और  लाभ  होता  है  तो  मिल  मालिकों को  होता  है  ।  जेसा  मैंने  पहले  कहा  और

 फिर  कहता  हूं  कि  शूगर  की  जितनी  मिलें  हैं  सब  को  फोन  करने  वाले  केवल  ४६  परिवार  ४६

 परिवार  ही  हिन्दुस्तान  की  जितनीਂ  शूगर  मिलें  उनके  मालिक  हैं  ।  उन  सभी  का  श्रोनरदिप  उन्ही

 में  बैस्ट  करता है  ।  दूसरी  तरफ  जो  गन्ना  पैदा  करने  वाले  दो  करोड़  किसान  हैं  उनके  परिवारों  का

 श्राप  हनन  करते  हैं  are  के  दिन  भी  श्राप  यह  क्यों  करते  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  कराया  है  ।

 क्या  ड्राप  ऐसा  इसलिए  करते  हैं  कि  जेसा  पहले  भी  कई  बार  कहा  जा  चुका  है  भर  राज  भी  मैं

 कह  देना  चाहता  हूं  क्योकि  में  समझता  हूं  कि  उसको  रिपीट  करने  से  उसकी  महत्ता  खत्म  नहीं  हो
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 जाती  कि  जब  भ्रामक  चुनाव  भ्राता  है  तो  ये  मिल  मालिक  अपनी  थैलियां  ग्राहकों  जिताने  के

 लिए  खोल  देते  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  सिह  ऐसा  नहीं

 fat  art  यह  बिल्कुल  ठीक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्राम  श्राप  चेयर  को  Sq  कर  रहे  हैं  तो  मूसे  इससे  इन्कार  करना

 होगा  |

 श्री  ख़ुशवन्त  राय  :  ग्राहको  में  थोड़े  ही  कहता  हूँ  ।

 परन्तु
 यह  भी  ख्याल  होना  चाहिए  कि  wet  के  दिन  आप  दावा  यह  करते  हैं  कि  श्राप

 मिस्टिक  पैटन  are  सोसाइटी  बनाने  रहे  हैं  कौर  अगर  आपका  यह  दावा  सही  है  तो  समाजवाद

 क्या  मिल  मालिकों  की  जेबें  भरने  से  हिन्दुस्तान  में  ae  या  उस  काश्तकार  जिसको  कि  अराज

 के  दिन  भी  भर-पेट  खना  नहीं  सिलता  भर  पेट  खाना  देकर  आएगा  यह  में  जानना  चाहूँगा  ।

 जब  श्राप  मिल  मालिकों  की  ही  जेबें  भरते  रहते  हैं  तो  समाजवाद  कसे  अराज  के  दिन  आआ  सकता  है

 कैसे  अप  समाजवाद  लाने  की  बात  कह  सकते  हैं  |

 श्राप  देखें  कि  उतर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  डा०  सम्पूर्णानन्द  ने  पिछले  साल  वहां  की  विधान  सभा

 में  बोलते  हुए  यह  कहा  था  कि  हमारे  यहां  जो  शूगर  पैदा  होती  है  उसकी  कीमत  पूर्वी  जिलों  में  तो  ३३

 रुपय  २३४  नए  पैसे  बठती  है  कौर  पश्चिमी  जिलों  में  ३३  रुपये  २४५  नए पैसे  बैठती  है  कौर  इसमें  मुनाफा

 भी  शामिल  है  मिल  मालिकों  का  ।  जनवरी  फरवरी  में  उन्होंने  यह  बात  कही  थी  ।'  में  कहना

 चाहता  हू  कि  नगर  इस  कीमत  को  ३४  रुपये  भी  मान  लिया  जाए  तब  भी  शूगर  का  मूल्य  इस  श्राडिनस

 के  कराने  से  पहले  जब  कि  वह  ३६  रुपये  इस  ३६  रुपये  मन  में  भी  दो  रुपया  उनको  मुनाफा  होता

 बजाय  इसके  कि  उनका  मुनाफा  श्राप  घटाते  आपने  शुगर  Hi  मूल्य  कौर  बढ़ा  दिया  ।  आपने

 शुगर  कन  का  दाम  बढ़ाया  तो  है  लेकिन  उतना  नहीं  बढ़ाया  है  जितना  कि  आपको  बढ़ाना  चाहिए  था  ॥

 मेरी  किसनों  से  बात  अक्सर  होती  रहती  है  |  जिस  चुनाव  क्षेत्र  से  में  चत  कर  पाया  ह  वहां

 पर  गन्ने  की  खेती  बहुतायत  से  होती  हैं  ।  उन  लोगों  ने  मुझे  बताया  है  कि  गन्ने  की  पैदावार  कं  पक्का

 तो  उनके  पास  नहीं  है  लेकिन  उनका  अंदाजा  यह  है  कि  एक  मन  गन्ना  पैदा  करने  के  लिए  एक

 रुपया  बारह  शाने  या  तेरह  आने  लागत  बैठती  है  ।

 ऑ्रापने  अ्रकसर  कमेटियां  मुक़र्रर  की  हैं  ate  उन्होंने  जांच  करके  भ्रापको  art  रिपोर्ट  भी

 कुछ  ऐसी  कमेटियां  भी  मुक़र्रर  हुई  हैं  जिन  की  रिपोर्ट्स  को  आपने  शाया  नहीं  किया  है  |

 जब  पुछा  जाता  है  तो  श्राप  कह  देते  हैं  कि  मेम्बरों  को  देने  के  लिए  तैयार  हैं  मगर  सदन  में  नहीं  रख  सकते

 हैं  ।  एक  फिट  फाइंडिंग  कमेटी  इंडियन  शूगर  कांउसिल  की  तरफ  से  एप्वाइंट  की  गई  थी  ।  एक

 दूसरी  कमेटी  सरदार  लाल  सिंह  जो  कि  इस  सदन  के  सदस्य  रह  चुके  हैं  उनके  सभापतित्व  में  बनाई

 गई  थी  कौर  उस  कमेटी  ने  भी  पता  लगाया  कौर  वह  भी  एक  नतीजे  पर  पहुंची  कि  गन्ने  को  पैदा  करने

 में  कितना  रुपया  लगता है  ।  उन  रिपोर्टो  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  है  |  शुगर  के  मिल

 मालिकों  ने  जब  पिछले  साल  दि का यंत  की  कि  शूगर  का  उनको  जो  मूल्य  मिलता  है  यह  कम  होता

 है  तो  asa  फौरन  उस  मा  पले  को  टेरिफ  बोर्ड  के  सुपुर्दे  कर  परन्तु  राज  तक  कभी
 इस

 बात

 मूल  अंगरेजी  में
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 की  जांच  करने  के  लिए  मामला  टेरिफ  कमिशन  के  सुपुर्दे  नहीं  किया  गया  है  कि  वह  बताए  कि  गन्ना

 किस  लागत  पर  पैदा  होता  है  ।  शूगर  के  मामले  में  प्रापर  चार  पांच  बार  टेरिफ  बोर्ड  की  सलाह  ली  है

 और  उससे  पूछा  है  कि  शुगर  का  मृत्य  कया  होना  चाहिए  मगर  जहां  तक  देश  के  दो  करोड़  गन्ना  उगाने

 वाले  किसानों  का  ताल्लुक  उनके  मामलें  को  श्राप  ने  कभी  भी  टेरिफ  बोर्ड  की  राय  जानने  के  लिए

 नहीं  भेजा  है  ।

 are  भी  हम  चाहते  हैं  कि  शूगर  का  उतपादन  बढ़े
 ।  लेकिन  जब  (  तरफ  से  किसानों

 के  साथ  इस  तरह  से  सलूक  किया  जाता  है  तो
 उस  हालत  में  उत्पादन  कैसे  बढ़  सकता है

 देखे
 कि

 हमारे  यहां  यू
 ०  पी  ०

 में  जहां  पर
 कि

 सब  से  ज्यादा  शूगर  पैदा  होती  ग्राम  क्या  हालत  है  ।

 हमारे  यहां  १५  तारीख  से  हड़ताल  शुरू  हो  गई  यह  दावा  किया  गया  है  कि  wa  तक  ६३  मिलों

 में  उस  हड़ताल  का  असर  पड़ा  मगर इस  पर  विश्वास न  भी  करें  तो  राज  के  ही

 स्टेट्स मन में  यह  खबर  छपी  है  कि  ३७  मिलों  पर  इसਂ  हड़ताल  का  प्रभाव  पड़ा  ३७  सिलें

 हुई  ६४  में से  ३७  मिलें  इफेक्ट  हो  जाएं  भर  इस  कारण से  hae  हो  जाएं  लि  काश्तकार

 गन्ने  का  अधिक  मूल्य  मांगते  हैं  क्योंकि  इस  मूल्य  पर  गन्ना  बेचने  से  पुरा  नहीं  पड़ता  यह

 कोई  छोटी  बात  नहीं  है  ।

 श्राप  देखें कि  गन्ने  की  जो  खेती  है  वह  ऐसी  गन्ना  ऐसी  चीज़  जो  जल्दी  खराब  हो  जाती

 जो  पेरिदोबल  कमोडिटी है  |  काश्तकार  यह  नहीं  चाहता  है  कि  उसको  रोके  क्योंकि  उसके

 की
 उसमें  ताकत  नहीं  है

 ।
 इससे  उसका  नुक्सान  हो  जाता  है  क्योंकि  चल

 कर
 गन्ने  का  रस  सूख

 जाता  यह  बात  वह  पसन्द  नहीं  करता  है  लेकिन  मजबूर  हो  कर
 उसे  ऐसा  करना  पड़ता

 आखिर वह  क्या  करे  ?  ae  पेट  खाकर  कब  तंक  सकता  है  ?  जब  उसने देख  लिया  कि  सरकार

 की
 नीति  ऐसी  है  कि  वह  चाहती  है

 कि
 मिल  मालिकों  का  पेट  भरे  कौर  काश्तकार

 की
 जेब  कटे  तो  मजबूर

 हो  कर  उसे  एसा  कदम  उठाना  पड़ा  |  काश्तकार  आसानी  से  ऐसा  कदम  नहीं  उठाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  काश्तकार  की  जेब  तो  श्राप  कहते  हैं  कि  खाली  उसके  काटने से  क्या

 फायदा  होगा ?

 श्री  खुश वक्त  राय  :  जी
 जेब

 तो
 है

 ।
 पैसे  भले  ही  न

 लेकिन  जेब  काट  ली  जाती है  ।

 श्री स०  पो०  बनर्जी
 :

 कपड़ा  मिल  जाता  है  |

 श्री  त्र दावत चके  में  भ्रापंको  अपनी  जेब  दिखाऊं
 ।  इस

 तरह  से  जेब  काटी  जाती  है  ।  म

 ऐप्रिकल्चर  एग्जिबिशन  गया
 वहां

 यह  कट  गई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  काश्तकार  नहीं  समझा  होगा  ।  उन्होंने  भ्रामक  जेब  में  पैसे

 श्री  वाहनवती  राय
 :

 जी  पैसा  नहीं
 था

 ॥

 eft  रघुनाथ  सिह  कं पिट लिस्ट  समझा  होगा  ।

 aft  स्दवकत राय राय
 :  तो  मेरा  यह  कहना है  कि  हमारी  सरकार को  यह  बात  सोचनी

 खास  कर  राज  के  दिन  जब  मिलों पर  इतना  पड़  रहा है
 तो  वह  कोई  मिलों

 पर  ही  नहीं

 वह  नेशनल  श्ल्थ  पर  होता  मगर  काश्तकार
 को

 मुनासिब  दाम  नहीं  दिये
 गये

 तो

 काश्तकार  गन्ना  नहीं  वह  गुड़  बनायेगा  गांव
 में  आपकी  चीनी  बननी  बन्द-हो  जायेंगी  ।
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 may  देखिये  कि  गुड़  के  दाम  राज  के  दिन  करीब  २०  रु०  कहीं  कहीं  पर  २१  wre  २२
 र

 to  मन

 ी  है  |  मेरे  साथी  यहां  बैठ  हैं  जो  कि  गन्ने  के  उन्होंने  बतलाया  कि  १०० मन  गन्ने

 करीब  १५  मन  गड़  बन  जाता  है  ।
 अब  प्यार  गुड़  बनाने  में  उसका  कुल  गुड़  का  ६  या

 ७
 गुना  गछ

 लगता  है  तो  वह  गुड़  बनायेगा  या  कि  गन्ने  को  १  रु०  १०  करा  मन बेचेगा  ?  गड़  बनाने से  जो  मूल्य

 उसे  मिलता है  वह  ढाई  या  तीन  रु०  मन  मिलता है  ।  मंत्री  जी  यह  चाहते  हैं  कि

 इस  देश  में  शकर  का  उत्पादन  बढ़े  तो  उसके  लिये  यह  जरूरी  है  कि  गन्ने  का  मूल्य  बढ़ाया  जाय  वह

 बढ़ा  |  मूल्य  कम  से  कम  दो  रु०  मन  होना  चाहिये  क्योंकि  जेसा  way  मेंने  कहा  कि  काश्तकार  को

 गन्ना  बोने  की  लागत  १  रु०  १२  राजा या  १०  १३  करा  जाती है  |  उसके  बाद  उसको  ढलाई  भी

 करनी  पड़ती  दिन  दिन  इसके  लिये  खराब  करने  पड़ते  हैं  ।  जब  किसान  को  लेकर  मिल  के

 कांटे  पर  प्राता  है  तो  उसका  पुरा  दिन  खराब  हो  जाता  है  ।  उसकी  मजदूरी  भी  उसको

 जो  तकलीफ  वहां  होती  है  उसका  ख्याल  कीजिये  are  इन  सब  बातों  का  ख्याल करके  देखिये  तो

 कम  से  कम  ३  या  ४
 करा  मुनाफा  तो  उसे  गन्ने  पर  होना  ही  चाहिये  ।  में  आपके  जरिये  से  यह  कहना

 चाहता हूं  सरकार  से  कि  श्राप  उत्तर  प्रदेश
 प्रौढ़

 बिहार  के  काश्तकारों
 का

 ख्याल  कीजिये
 |  का इत का

 .  आपकी  तरफ  ह  ्  देख  रहा  है  ।  आपने कृपा  तो  उस  कृपा  के  लिये  आपको  धन्यवाद

 परन्तु  जो  कृपा  की  है  वह  इतनी  नहींहै  कि  काश्तकार  का  पेट  भर  सके
 ।  इसलिये में  न

 क्
 जरिए  से  यह  बात  कहना  चाहता  हू  कि  सरकार  तुरन्त  ही  मूल्य  २रु०  मन  कर  द  |

 ं

 ह
 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  |

 ्

 pat  वाजपयी  :  में  अपना  स्थानापत्र  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  रप

 गन्ने  का  मूल्य  २  रुपये  प्रति  मन  बढ़ाने  के  लिये  कहा  है  लेकिन  यह  भी  कहा  है  कि

 चीनी  के  दाम
 बढ़ा  ये  जायें  ।

 थ

 श्री  waters
 सिंह

 :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  ale  बिहार  में
 at

 चीनी  के  कारखानों में  हो  रही  हड़ताल  की  छाया  में  हम  इस  सदन  गन्ने  are  चीनी  की  कीमतों

 के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।  भ्रनेकों  बार  पहले  भी  इस  सदन  में  गन्ने  की  कीमत प्रौढ़  वार्न

 की  कीमत  पर  चर्चा  हो  चकी  लेकिन दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  सरकार  ्  पर  उतना

 ध्यान  नहीं  दे  रही  है  जितना  कि  उसे  देना  चाहिये  |  सब  से  बड़ी  दुःख  की  बात  तो  यह  है  कि  सरका
 ग

 के  पास  सब  तरह  के
 साधन

 होते  हुए
 भी

 सरकार  इस  बात  से  इनकार  करती  है  कि  वह  चीनी  की
 क्य

 कास्ट  प्राइस  हो  सकती  है  गन्ने  की  क्या  कास्ट  प्राइस  हो  सकती  है  इसकी  जांच  पड़ताल  करायेगी

 और  जनता  के  सामने  उन  प्रांगण  को  प्रकट  करेगी  |
 द

 ः  जहां  तक  गांव  के  काश्तकार  का  सम्बन्ध  हिन्दुस्तान  के  किसान  कुछ  पढ़े  लिखे  नहीं  इस

 लिये  खद  वह  तो  कोई  हिसाब  रख  नहीं  लेकिन  सरकार  की  तरफ  मैं  समझता था  कि  चूंकि

 करोड़ों रु०  वच  किये  जाते  हैं  प्रांतों  को  इकट्ठा  करने  में  कौर  बनाने  में  प्रौढ़  लाखों  लोगों  का

 इसमें  सम्बन्ध  इनके  बारे  में  आंकड़े  इकट्ठे  करने  की  कोशिश  की  जायेंगी  ।  लेकिन  wa  तक

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  है  ।  भ्राखिर  बार-बार  हड़ताल  में  किसान

 परेशान  चीनी  का  उत्पादन  कम  हो  जिस  का  प्रभाव  देश  की  योजनाओं  पर  यह  कोई  अच्छी

 बात  नहीं  है  ।  इसलिये हमें  wae  तय  करना  चाहिये  कि  चीनी  का  उत्पादन  अगर  बढ़ाना  है  मर

 किर
 नों

 की
 हालत  भी  लाा  करनी

 तो  इन  सब  के  लिये  क्या  करना  होगा  सरकार  की  जो

 ee  in  a

 ल  प्रंग्रेजी  में

 क



 क

 ्

 २६
 भ्रग्रहायण

 १८८१  गन्ने  तथा  च  नी  के  मलय  के  बारे  में  प्रस्ताव

 अब  क तक  रही  हैं
 sere  वह  गलत  रही

 है  तो
 उस  में

 कोई
 परिवर्तन  करना  होगा  या  नहीं  कर

 होगा  ।  ।  मैं  निवेदन  करूंगा कि  राज  की  बहस  में  खाद्य  मंत्री  अपना  दृष्टिकोण  रखने की  हू
 el करें  और  उस  में  किसी  बात  की  प्रा  पृष्ठ

 का  सवाल
 न  बना

 कर  मगर  Ha  तक  कोई  गलती  हुई  है

 तो  उसकी  सुधारने  को  कोशिश  करें  ।  जब  एक  कारखाने  पैदावार  के  सम्बन्ध  में  यह  नियम

 निर्वारित  किया  are  कि  उस  में  जितना  खर्चा  होता  जितनी  उस  में  पूंजी  में  लगी  हुई  है

 उस  पर  कितना  परसेन्ट  मनाफा  होना  इन  सब  बातों  का  ख्याल  किया

 तो  वही  चल  क्यों  श्राप  खेत  की  पैदावार  पर  लाग  नहीं  करत ?  वहँ  चाज  किसानों  के  ऊपर

 कयों  लाग  नहीं  करते  ?  मझे  अ्रफपोस  है  कि  सीमेंट  की  कीमत  पिछने  चार  या  पांच  सालों  में

 दूनी  के  करीब  हो  गई  है  लेकिन गन्ने  की  कीमत  कम  हालांकि  चानी  की  कमी  बढ़ी है  |

 की  कीमत  पिछने  सात  सालों  के  भ्रमर  जो  पहले  थी  उस  से  भ  कम  है  जब  कि  कामत

 प्राज  बढ़ा  कर  दਂ  जा  रही  जिस के  लिये  खाद्य  मंत्री  कहते हैं कि हैं  कि  हम  ने  तनी  के |  कीमत

 गन्ने को  कामत  ३  आआ ०  मन  बढ़ाने के  बाद  बढ़ाई  ह  अगर  हम  वह क  प  भी  दख तो  जितना  कामत

 पहले  गांव  के  किसानों  को  मिलती  थी  वह  अराज  नहीं  मिल  रही  ह  ।  कई  एक  साल  पहले  किसानों  को

 रु०  प्रति मन  तक  मिला  है  प्रौढ़  सन्  १९५२-५३  में  १  रु०  १२  कराना  प्रति  मन  तक  मिला

 लेकिन जब  उसकी  कामत  ३  का  मन  बढ़ा  दी  गई  है  तो  Wi  उसे  १  रु  ०  ा०  दिया  जा  रह

 जिस  में  गाड़ी  वगैरह  ले  जाने  का  खर्चा  भी  शामिल  हैं  ।  में  जानना  चाहता  ह  कि  कौनसी  ऐसी

 _  बजह  दो  गई  है  कि  जब  सन  Rev E-¥Y  में  २  रु  मन  कामत  मिलती  थो  कौर  सन  PEYR-“Z  में

 १  रु०  १२  झा
 ०  मन  मिलती  थी  ग  राज  उस  को  इतनी  कम  कीमत  मिल  रहो  हो  सकता  है  वि

 सरकार  की  तरफ  से  दलाल  दी  जाय  र्फ  हम  न  श्रपना  ख  व  पूरा  करने  के  लिय  इज  को  बढ़ा  दिया

 |  में  यह  भी  मानता  हूं  कि  एक्साइज  पहले-ते
 भो

 बढ़  हुई  लेकिन कोई  रेश्यो  होना  इस  में
 .  कोई  अ्रनुपात  होना  चाहिये  कि  भरा  खीर  श्राप  कितना  टेक्स  लेंगे  किसी  चाज  पर ग्रोर  उस  से  जो  उसकी

 कास्ट  प्राइस  है  बह  कितनी  बढ़  जायगी  या  उत्पादक  को  कितनों  कीमत  मिलेगी  ।  में  निवेदन  करना

 चाहता  ट  कि  वास्तव  में  एक्साइज  बढ़ा  कर  ही  पेश  कं  घ  नो  के  जो  कंज्यूमर्स  हं  उनको  ग्राहक  बहत

 नुकसान  पहुंचाया है  ।  उसे  बहु  ग्प्मितं  देवी  पड़ती है  ।  लेकिन  ere  दलील के  लिये  मान  लिया  जाय

 कि  अपनी
 पं  वर्षो  प्र  योजना  को  पुरा  करने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  चना  पर  एक्साइज  तो

 भी  में  निवेदन  करूंगा  कि  इस  एक्साईज  के  रहत  हुए  भी  हम  गीत  की  कामत  २  रु०  प्रति  मन दें  सकतें

 हैं  झ्र ौर  चीनी  की  जा  कोमल  ग्राम  दे
 रहे  हैं  उतनी  देन  की  जरूरत  नहीं  है  ।  में  यह  चीज  कोई  दल

 के  लिये  नहीं  कहना  चाहता  ।  में  ग्राहकों  से  यह  प्रस्तुत  करने  क  लिये  तयार  हू  ।  राख  एक  मन

 चीनी  बनाने  का  खर्चा  कितना  कराता है
 ?  मेरे  पास  सरकारी  भ्रांकड़ ेहें  ज  में  आपके  सामने  रखूंगा  |

 इप  से  पहले  भ  निवेदन कर  दूं  कि  मिल  मालिकों  को  तरफ  से  एक  पाया  चला  करता है  कि  Yoo

 न  गन्ने  में  १०  मन  से  कम  चोरी  बनता  जब कि  ग्राम  र  से  यह  बात  कही  जा  गी  है  कि  १००

 मन  गन्ना  १०  मन  चानी  बनता
 ह  |  भी  मिल  मालिक  me  नौ  मन  दिखलाता  कभी  सव

 नौ
 मंत

 दिखलाता  इस  से  ज्यादा  कभी  नहीं  जाता  ।  लेकिन  दक्षिण  भारत  म  जो

 मिलें  जक ज्या हैं ग्रौर  दूसरी

 जग  ं

 पर  जौ

 मिलें  हैं  उन  में  १०  मन  से  भ  ज्यादा  रिकवरी  दिखाई

 है
 a

 ये  बार  बार  यहां यह  दलील  भी  दी  जा
 है  कि  उत्तर  भारत

 के  जो
 गन्ना

 उत्पादक हैं

 प  गन्ना  पैदा  नहीं  करते  शौर  १०  मन  से  ज्यादा  रिकी  ग  उस  से  नहीं  हो  सकती  इसलिये  ग

 खेतों  को  दक्षिण  में  ले  जाना  चाहिये  कौर  शक्कर  की  मिलें  भी  दक्षिण  भारत  में  खोली  जानी  चाहियें

 थ

 टीं  उठाना  चाहता मैं  दक्षिण  wat  a  कहीं पह  न

 समझ  लिया  जाय  कि  aril  een  कि  दक्षिण  का  até  विकास नहीं  होना  दकन्निंग में में  भी

 Oo  Oo



 Qeac  गन्ने  तथा  चीनी  के  मलय  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [at  ब्रज राज
 पत्ति गाना  की  नता  का  विकास  होना चाहिए  कौर  मिलें  भो  लगानी  चाहिएं  ale  उस  में  मुझे  कोई झ

 नहीं है  लेकिन  यह  जो  दलील
 है  वह  गलत  है

 कि
 गन्ने  से  रिकवरी  इतनी  यहां  हो  नहीं  पकता  जितनी  कि

 ain  में  है  ।  झगर  हमें  इस  संबंध मे  सही-सही  ates  प्राप्त  हो  सकें  तो  पता  चल
 जायेगा  कि

 उत्तर  भारत में  प्रति  सौ  मन  गन्ने  पर  ars  दस  मन  चोरी  की
 रिकवरी

 होती  है  लेकिन
 होता  क्या  है

 कि  चोरी  से  १००  मन  गन्ने  के  GTS
 same

 राधा  मन  होती  शुगर  फैक्टरी  बचा  लिया  करता  हैं

 atc  जिसका  कि  कोई  हिसाब  नहीं  ह  ता  है  कौर  इस  तरह  उनको  सेंट्रल  हम  कौ  जो  एक्साइज

 ड्यूटी  देनी  पड़ती  है  जब  टैक्स  नदी  करने
 का

 सवाल जाता है  तो  वह
 स  तरह  से

 राधे  मन  पर

 बचा  जाते  हैं  ।  यह  मैं  पूरी
 गम्भीरता

 के  साथ  कहना  चाहता  हं  शौर  सरकार  यदि  उस  के  पास  कोई

 उपयुक्त  मशीनरी  हो  तो  उसके  जरिए  इसकी  जांच  करा  कर  देख  ले  कि  वाकई  जो  मैं  कह  रहा  हूं

 वह  ठक ह  प्रथम  नहीं  ।
 वहू  उसको  जांच

 करा  कर  देख  ले  कि  १००  सन  गन्ने  पर  रिकवरी  १०

 मन  है  या  साढ़े  दस  मन होती है  ।  में  तो
 यह  कहूँगा

 कि
 अगर  ईमानदारी

 से  कोई  इस  तरह की  जांच

 हुई  तो  यह  साबित  हो  ज जायेगा  कि  उत्तर  भारत  की  मिलों में  साढ़े  दस  मन  की  रिकव  ी  होती  है  कौर

 इस  तरह  से  ग्रीवा मन  चीनी  चली  जाती है  जिसका  कि
 कोई

 हिसाब  नहीं  लगाया  जाता  है  ।  उसके

 हिसाब  से  तो  चीनी  मिल  मालिकों  का  जो  मुनाफा  वहू  बहुत  बढ़  जायगा  लेकिन  जितनी

 रिकवरी  शो  की  जाती  है  उसे  हिसाब  से  देखें  तो  भी  हम  कछ  दूसरे  नतीजों पर  पहुंचेंगे

 इस  वक्त
 उत्तर  भारत  की  मिलों

 में  करीब-करीब  साढे  बीस  लाख  रुपया  लगा  होता है  ।

 इस  में  सैस  दौर  कॉपरेटिव  सोसाइटीज  का  जो  कमिशन  है  वह  एक  मन  चीने  पर
 लगा

 कर  कल  खर्चा  जाकर  बैठता  है  १६  रुपये  ७०  नये  पैसे  के  ।  श्रेय यह  गल्ले  की  कीमत  १  रुपये

 ४४  नये  पैसे  के  हिसाब  से
 है  तो  उस  पर  फाइनल  कौर  eels  पर  जो  खर्चा  way  है  वह

 भ्  नये  पैसे  होता  वेतन  पर  तो  दूसरी  तरह
 की  जो

 मजदूरिया ंदेनों  पड़ती  हूँ  एक
 मन  चीनी

 बनाने  की  के  लिये  वह  खर्चा  जा  कर  {Fo  ३०  नये  पैसे  बैठता है
 |  पैकिंग  चार्जेज  ४१  नये

 एव  बैठते हैं  ।
 रिलेक्स

 शौर
 रेनु एल

 चार्जेज  में  २३०  at  पैसे  खर्च  भ्राता  है  ।  दूसर  श्रोवरहूंड
 चाजेंज  में  भी  २०  नये  पैसे

 खर्चे  प्राते है  ब्याज  प्रगर  उस  पर  लगाया  जाय  तो  १  मन  चीनी  पर

 te  नये  पैसे  होता  है  ate  डेप्रिसिएशन  भी  १४  पैसे के  हिसाब  से  लगाते  हैं
 |  इस  तरह से  कल

 एक  चीनी  बनाने  पर  जो
 कारखाने

 में  खर्चा  भ्राता  है  वह  १९  रुपए  ५२  नयें
 पैसे  इस  में  टैक्स  शामिल  नहीं  इस  पर  जो

 सेंट्रल  एक्साइज  ड्यूटी  लगी  हुई  हद

 सरकार
 की  तरफ  से  उसका  नगर  हम  हिसाब  लगायें तो  वह  साइज  ड्यूटी  १०  रुपये  ६४  नये

 पैसे
 पड़ती

 शीरे
 का  दाम

 २३
 नये  पैसे

 कम  कर
 के

 श्रगर
 हम  हिसाब  लगायें

 ग
 इस

 वक़्त  ३०
 रुपये  €४५  नये  पैसे  के  हिसाब  से  यह  चीनी  कारखानें  में  जाकर  पड़ती  चीनी  की  सिल

 में
 जो

 ब्लॉक  कैप्टिल  लगा  होता  उस  पर  १०
 परसेंट  का  मुनाफा  लगा  कर  शर  हर  तरह  के  सरकारी

 खां  att  टैक्स  लगा  कर  रि पेय सं  कौर  मैनुएल  चार्जेज  लगा  कर  चीनी  की  कीमत

 कारखान ेसे  निकलते  बत
 2
 न्  ०  रुपये  Gham  पैसे

 होनी  चाहिए
 ।  जब गन्ने  की  कीमत

 बढ़ायी गई  तो  २६  रुपये  शुगर  की  एक्स  फैक्टरी  प्राइस  तय  गई  थी  ate  यह  तय  पाया  था

 कि  ५  रुपया  प्रति  मन  से  ज्यादा  कोई भी  शुगर  फैक्टरी  का  मालिक  मुनाफा  न  कमाये  कौर  सरकार
 की

 इस  नीति  के  मुताबिक  उन्होंने  चीनी
 के

 दाम  ज्यादा  निशचित  हुये  थे  ।  जब
 इस  तरह

 के  gies हम  पेदा  करने  को  तैयार  हैं  कि  कारखाने  में  चीनी  के  उत्पादन  का  खर्चा  शर
 बाहर

 फैक्टरी
 से

 निकलते  बचत  जी  उसकी  कीमत है  उस  में  दस  परसेंट का  मुनाफा  शामिल  करते  हुये  सारे

 टैक्सों  को  शामिल  करते  हैं  ।  गे  वह  ३०  रुपये  €४५  नये  पैसे  ज्यादा  नहीं

 पड़ती  है  भर  जिसकी  कि  वजह  से  शुगर  एक्स-फैक्टरी  प्राइस  ३६
 गये

 तय  की  हुई  थी  |  जब  गन्ने  के  दाम  बढ़ाने  का  प्रदान  उठा  कौर  उसके  दामों  में
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 तीन
 भराने  मनत  की  बड़होत्री  हुई ई  तो  चूंकि  १००  मन

 गठन
 म

 वहू
 १०  मन  चेनी  को  रिकवरी  दिखाते हैं

 इसलिये  उन्होंने  ३०  अन  प्रति मन  के  दाम  भी  बढ़ा  दिये  LA  कहना  चाहता हुं  कि  जो

 दिन  किसानों  के  साथ  हमदर्दी  दिखाने  को  बात  करते हैं  वह  वास्तविक  नहीं है  बल्कि  केवल  दिखावा

 और  जबानों  जमा  खच  ही  है  ।  प्राय  देश  के  किसानों  उन्नति  नहीं  कर  रहे  हैं  रन  उनके  पैरों में

 हो  मार  रहे  हैं
 प्रौढ़  उनको

 श्राप
 बर्बाद  नीर

 नष्ट  करना  चाहते  हैं
 ।  इस  तरह  से  किसान का

 भला  नहीं  दो  सकता  है  ।  राज
 उतर  प्रदेश  में  ५,  ६  मिलों  में  हड़ताल  गन्ना  उत्पादक  हड़ताल  पर

 हैं  प्रौढ़ वे  ara  गन्ना  मिलों
 पर  नहीं ला  रहे हैं

 ।
 लेकिन  मुझे

 मालम
 है

 कि
 उत्तर  प्रदेश  की  सारी  पुलिस

 मशान  स  प्रयत्न में  लगी  हू
 कि  किस  तरह से  स  गन्ना  उत्पादकों  की  ताल को  तोड़  दिया

 जाय  ।  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  जा  रहा
 है  कौर  १००  भ्रामक  गिरफ्तार  हो  के  हैं  प्रोमो  स

 बिना  पर  गिरफ्तार  किये  गये  कि  वे  गल्ला  उत्पादकों  वरा  मिलों पर  रहे  लाने  को  राह  में  रुकावट

 डाल  रहे  थे  लेकिन  फिर  भी  वहां  पर  हड़तौल को  क  नहीं  पाते  प्रौढ़  वह  हो  रहें  है  ।  मुझे  दुख  के  साथ

 कहना  पड़ता  है  कि  सरकार  स  मामले
 पर

 उचित  रूप
 से

 ध्यान  नहीं  देती  ।  में  पूछना  चाहता हूं  कि

 श्रीधर  कौन  ऐसा  गन्ना  उत्पादक  होगा  जो  कि  अपत  को  अपने  पास  रखता  चाहेगा  कौर  उसक

 बेच  कर  उसका  उचित  मुल्य  नहीं  लेना  चाहेगा ?  गन्ना  पैरा  करने  वाले  दिल  से  चाहते  हैं  कि  उनके  गन्ने

 को  खरीदा  जाय  व  कि  उसको  बेचने  में  हूं  उनका  हित  है  कौर  गन्ना एक  पै  रेशियल  कर्मो  rel

 अगर  उसको  अपने  गन्  का  उचित  दाम  मिले तो  वह  कयों  हड़ताल  करना  रहेगा  ?  सरकार  को  उन्हं

 इसके  लिये  मजबूर  नहीं  करना  चाहिये  कि  नहीं  तुम्ह  इता  भाव  पर  गन्ना  बेचना  पड़गा  कौर

 हड़ताल  करोगे  तो  तुम्हें  गिरफ्तार
 करके  जेल  म  रख  दिया  जायेगा  ।  जब  भी  श्राप  किसी  पदार्थ  क

 राशनिंग  पर  कंट्रोल  करते
 हैं

 तो
 पहले  से  देख  लेते  हैं  कि

 उसकी  कोस्ट  प्राइस  क्य  है  कौर उस
 पर

 कितना  मुनाफा  देना  चाहिये  कौर  तब  उसकी  कामत  तय  बरते हैं  लेकिन  गन्न ेके  लिये  सरकार

 प्रसन्नता प्रकट  करत  है  कि  ध्  यह  पता  नहीं  लगा  सकते  कि  एक  मन  गन्ना गद  करनें के  लि

 कितना  खर्चा  हो  जाता  है  प्रौढ़  इसलिये  श्राप  गन्ना  उत्पादकों  को  पुलिस  मदद  से  इस  बात  के  लिये

 बाध्य  करना  चाहते  हैं  कि  तुम्ह  फलां  प्राइस पर  अपना  गन्ना  फिट  गज  को  देना  होगा  ो में  कहुंगा

 कि  यह  तो  उनके  साथ  सरासर  करना  |  यह  तो  देश  का  रोक  किसनों  का  विकास  प्रौढ़

 उन्नति करना  नहीं  ।  में जानता हूं  कि
 स  तरक ेसे  किसानों  की  फायदा  नहीं ढो  सकता  ए  न

 ही  चीनी का  उत्पादन  बढ़  सकता  है  ।  हम  सब  चाहते हैं  कि  चानी  का  उत्पादन बढ़े  क्योंकि  चीनी  की

 मांग  सर्वत्र बढ़  रही  है  ।  चीनी  का  लोग  पहले  से  ग्राहक  उपभोग  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  जाहिर  है  कि  देश  में

 चीनी  उत्पादन  बढ़ना
 चाहियें

 ।  में  आखिरी  व्यक्ति  हूंगा  जो  कि
 यह  सुझाव दूं  कि  हम

 चीनी

 बाहर  से  भ्रपने  वास्ते  मंगायें  ।  में  कभी  यह  नहीं  कहूंगा  कि  चकना  का  बाहर  से  हिन्दुस्तान में  आयात

 किया  जाय  |  जाहिर है  कि  जब  चीनो  बाहर  से  आयात  करना  नहीं  है  AZ ate  देश  में  उसको  मांग

 जा  रही  है  श्राप  कहते हैं  कि
 चूंकि  लोगों  की  झ्रामदनी  बढ़

 है इसलिये  की  तरफ़  लोगों

 की  प्रवृत्ति  बढ  रही  है  तो  में  जानना  चाहता  हुं  कि  श्राप  कौन  से  उपाय  काम  में  ला  रहे  हैं  जिससे
 कि

 चीनी क  उत्पादन यहां  देश  में  बढ़  AH |  देश  में  बारंबार  जो  हड़तालें  होती  हैं  उसके  माने यह  हैं

 कि  उत्पादन कम  होगा  ।  यह  करना
 तो

 फिजूल  है  कि
 जब

 हड़ताल  खत्म  हो जायेगी  तो
 गन्ने

 को

 चीनो  मिल में  ले  जाकर  क्रश  कर  लिया  जायेगा  कौर चनो  बना  ल  जायेगी  क्योंकि  ऐसा  सं  भव

 नहीं  है  कारण  जो  गन्ना  मिल मं  नहीं
 aa

 उसका  गुड़
 बना

 दिया  जायेगा  |  वहू  तो  एक  नष्ट  होने

 वाली  चीज  है  ।  उसको
 खड़ा  नहीं  रख  सकते  |  बार-बार  सरकार  की  यह  बात  कही  जाती

 कि  क
 '

 गन्ना  उत्पादकों  द्वारी  हड़ताल  करने  का  सवाल  नहीं  सकता  है  क्योंकि यह  नष्ट

 वाली  चीज  है  लेकिन  जाहिर  है
 कि  जब  यह  नष्ट  होने  वाली  चाहे  और  हड़ताल  होगी  ह  उसका

 यह  निकलेगा
 कि  उत्पादन  कम  होगा  भर  चीनी  मिलों

 में
 ate  अधिक  मात्रा  में  नहीं  जायेगा  ।

 fags  साल  रोका  उतना  नहीं  था  कि  देश  को  जरुरत के  लिये  कांफी  होता  ।  देश
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 जरूरत थी  २१  लाख टन  की  कौर  LE  लाख ७३  हजार  टन  पदा  ईयर  जब  चीनी की  पहलें से  कमी

 की  जा  रही  है  तब  इन  हड़तालों का  क्या  नतीजा  होगा  कया  सरकार  ने  यह
 भी

 सोचा  है

 ऐसी  हालत  में  जाहिर  है  कि  चीनी  का  उत्पादन  अधिक  सभा  न  हो  सकेगा  कौर  जो  चीनों  का  स्टाक

 पहले का  है  वह  सारा  खत्म  हो  चलेगा  प्रौर में
 जानना  चाहता  हूं

 कि  उस  हालत में  हम  बढ़ते  ga

 चीनी  के  खर्चे  को  कहां  से  पूरा  करेंगे
 ?  रसल  में  दिक्कत यह  होती है  कि  सरकार  की  तरफ  से  कोई

 ऐसा  feria  नहीं  अपनाया  जाता  जो  कि  गन्ना  उत्पादकों  के  हित  में  हो  शर  यह  बहुत  जरूरी

 है  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  उनके  गन्ने  का  उचित  मूल्य  मिले  शरीर  जिससे  कि  उनको  प्रोत्साहन

 मिले  ।

 यह  बार-यार  कहा  जाता  है  कि  की  किस्म  को  अ्रच्छी  करने  के  लिये  ताकि  उससे  ज्यादा

 रिकवरी  हो  प्रयत्न  होना  चाहिये  लेकिन  क्या  सरकार  की  मौजूदा  पालिसी  से  यह  चीज  संघ

 हो  रही  है
 ?  सरकार  द्वारा  उसके  लिये  खर्चा  किये  जाने  कि  बात  होत  है  लेकिन  देखा

 जाता  है  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  कुछ  मिलने  की  बजाय  कुछ  अन्य  लोग  होते हैं  जो  कि  उसका

 फायदा  उठा  ले  जाते  हैं  ौर  अ्रामतोर  से  किसानों  को  उसका  फायदा  नहीं  मिल  पाता  ।

 उत्तर  प्रदेश में  जहां  गन्ने के  उत्पादक  रहते हैं  वहां से  गन्ना  मिलों  तक  गन्ना  लाने के  लिये

 सड़क  बनाने  की  योजना  बनी  लेकिन  वह  अभी  पुरी  नहीं  हो  पायी है  ।  बिहार  के  मुख्य  मंत्री

 अपनी  एक  कपिल  मे  किसानों  से  कहा  कि  दो  पैसा  प्रति  मन  के  हिसाब से  वह  सड़क  के  लियें

 तना  ही  वह  मिल  मालिकों  से  लेंगे  शर  कुछ  सरकार  स  तरह  से  सड़क  बनायी  जायेगी  |

 यह  सब  होने  पर  भी  सड़क  नहीं  बन  ।  ड्राप  स  क  बनाने  के  लिये  भी  किसान से
 परसी

 चाहते हैं  ।  यह  यष्टीकण बदलना  चाहिये

 पिछले  दिनों  जब  हमने  खाद्य  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहा  कि  इंडस्ट्रियल  पालिसी  रिजोल्यूशन

 के  मुताबिक  सरकार  चीनी  के  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिये  तेयार  है  या  उसकी

 कोआपरेटिव  सोसाइटीज  को  देने  के  लिये  यार है  तो  खाद्य  मंत्र  के  पास  प्रौढ़  कोई  जवाब  नहीं

 उन्होंने  कहा  कि  कोश्नापर,टेव सोसाइटीज़ ca  सोसाइटीज़  को  नहीं  गे  कौर  न  सका  राष्ट्रीयकरण  करेंगे

 एक  तरफ  तो  ड्राप  प्रचार  करते हैं  कि  सहकारी  आंदोलन  को  बढ़ाना  चाहिये  ate  खेता  तक

 सहकारी  तरीके  पर  होनी  लेकिन  जब  कहा  जाता  है  कि  wae  श्राप  चीनी  व्यवसाय

 का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करना  चाहते  तो  कम  से  कम  इस  काम  को  गन्ना  उत्पादकों  की

 टीम  को
 दे

 तो  उसके  लिये  भी  सरकार  dare  नहीं है  ।  में  चाहता  हूं  कि
 इसमे

 सरकार  के  सामने  कौनसी  आपत्ति है  ?
 are  चाहत ेहैं

 कि  सहका  ग  झ्रांदोलन  का  विकास  हो

 उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  के  जो  गन्ना  उत्पादक  हैं  उनकी  सोचा  टीम  को  यह  काम  खोजिये

 भ्र  प्यार  उनको  नहीं  देना  चाहते  तो  दूसरे  उत्पादक  सोसाइटियां  बनाने  के  लिये  तै वार हैं

 उनको  यह  काम  दीजिये  ।  जितनी  मिलें  हैं  उनको  war  उत्पादकों  की  सोसाइटियों  को  चलाने

 के  लिये  दीजिये  तो  यह  सारी
 समस्या

 हल  हो  जायेगी  |  ग्राम
 केवल

 ४६  खानदान  जैसा  कि

 मेरे  मित्र  श्री  खुश वक्त  राय  जी  ने ने  जो  कि  सारे  देश  मे ंमें इस  व्यवसाय  को  चला  रहे  हैं  ।

 उन  खानदानों  के  मुकाबले  में  न  श्राप  तैयार  हैं  गन्ना  उत्पादक  को  पुरी  कीमत  देने  के
 लिये

 श्र  न  अप  तैयार  हैं  उपभोक्ता  को  उचित  मलय  पर  उपलब्ध  कराने के  लिये  ।  न  श्राप

 इसके  लिये  तैयार  हैं  कि  गन्ना  उत्पादक  अपनी  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  बना  लें  शर  वे

 feat  इन  मिलों  को  चलायें  ।  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  आपको  इसमें  आ्रापत्ति क्या  है  ?  इसमें

 कहां
 गरो

 किसका  नुकसान  है  ।  आपके  सामने  न  wy  परिवारों  का  इंटरेस्ट  बहुत  बड़ा है



 २६  १८८१  गये  तथार्चनं  के  मूल्य  के
 बारे  में  प्रस्ताव  REL

 पर हम  as  ो  नहीं  कहते  कि  उनको  खत्म  कर  दिया  जाये  ।  झ्रापके  संविधान में  जो  व्यवस्था

 है  उसके
 मुताबिक  आप  उनको  मुआवजा  दें  लेकिन  इसमें  कोई  ऐतराज  नहीं  होना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  सदस्य  खत्म  करें  ।  आपको  बीस  मिनट  तो  हो

 गया

 भी  ate  सिह : में में  भरा  ता  थाकि  श्राप  मुझे  प्राधा  घंटा
 में  पांच  श्र

 मिनट  में  खत्म  कर  दूगा  |

 तो  मे  कहना  चाहता  हू  कि  इस  काम  को  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  को  देने  में  आपत्ति  का  कोई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  तो  मेरा  इतनों  ही  सुझाव  है  कि  नगर  सरकार  चीनी  की  इस  समस्या  को  हल  करना

 चाहती  अगर सरकार  गन्ने  के  उत्पादकों  की  समस्या  को  हल  करना  चा  ती

 अगर  सरकार  हिन्दुस्तान  के  चोरी  के  उपभोक्ता ग्र ों  को  सन्तुष्ट  करना  चाहती  तो

 ह  इन  सदस्यों  का  हल  इसी  तरह  से  कर  सकती  है  कि  गन्ने  के  उत्पादक  या  उत्पादक कौर

 भोक्ता  दोनों  मिलकर  सोसाइटियां  बनायें  शौर  उनके  द्वारा  यह  व्यवसाय  चलाया  जाये  ।  में  चाहूंगा

 कि  अगर  सरकार  के  सामने  कोई  आपत्ति  है जिसकी  वजह  से  वहू  ऐसा  नहीं  कर  तो  ag  उस

 को  सदन  के  सामने  रखे  ।  कहते  हैं  कि  नई  मिलों  को  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  को  देंगे  |

 लेकिन
 पुरानी  मिलों  के  बारे  में  क्या  कठिनाई है  ?  में  यह  साबित  कर  सकता  हूं  कि  चीनी  उद्योग  में

 जितना  रुपया  लगाया  गया है  उसका  दस  गुना तो  चीनी  के  उत्पादक  ले  चुके  हैं  प्रो  जो  उनके  सेट्स

 हैं  वह  उनके  द्वारा  लगायी  गई  पूंजी  से  कहीं  ज्यादा  के  हैं  ।  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  ara
 कि

 श्राप

 यह  काम  क्यों  नहीं  कर  सकते  ।  श्राप  इसमें  किसकी  हत्या  करने  जा  रहे  किसको  नुकसान  पहुंचाने

 जा  रहे हैं  ।  प्यार  इस  काम  को  करेंगे  तो  वह  सरकार  की  नीति  के  ही  गीतकार  होगा  ।  में  नहीं

 समझता  कि  इसमें  कोई  हो  सकती  है  जो  कि  श्राम  लोगों  की  समझ  में  न  सकती  हो

 जिसकी  वजह  से  श्राप  यह  काम  नहीं  कर  सकते  ।

 मेरे  मित्र  श्री  खुश वक्त  राय  ने  कहा  था  कि  पिछले  सन  १९४७  के  श्राम  चुनावों  में  इन  चीनी  के
 ने  ५०  लाख  रुपया  कांग्रेस  को  दिया  था  ।  यह  ठीक  है  कि  यह  सब  को  नहीं  मिलता  श्र

 न  सबको  Ag  मालूम  हो  सकता  है  ।  लेकिन  चीनी  का  मामला  मीठा  होता  है  कौर  यह  ४६  आदमी

 में  ले  जाते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  हड़ताल  हो  रही  है  ।  इंस  समस्या  को

 गम्भीरता यू वंक  देखना  चाहिये  ।  अभी  किसान  में  ताकत  नहीं  है  ।  लेकिन  ae  श्राप  अभी  इस

 समस्या
 का  हल  नहीं  करेंगे  तो  ५  चल  कर  किसान  कह  सकता  है  कि  हम  चीनी  मिल  को  गन्ना

 नहीं  देंगें  शौर  आपकी  पुलिस  की  लाठी  ae  गोली  का  या  श्रापके  प्रलोभन  का  उस  समय  उस  पर  कोई
 असर  नहीं  होगा  ।  उस  समय  उत्पादक  चीनी  मिलों  को  गन्ना  नहीं  गे  चाहे  वह  खंडसारी  के  लिये
 या  गुड़  बनाने  के  लिये  दे  देंगे  ।  तो  जो  उनकी  मजबूरी  है  उसका  आपको  फायदा  नहीं  उठाना

 चाहिये
 ।  राज  ag  किसी  दूसरे  तरीके

 से अपने
 गन्ने  का  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकता  इसलिये  श्राप  उसे

 मजबूर  कर  सकते  हैं  ।
 लेकिन

 इस
 तरह  से  उसकी  मजबूरी

 का
 फायदा

 उठा
 कर  श्राप  अच्छा  नहीं

 करते
 ।

 आपको
 इस

 समस्या  पर  अच्छी  तरह  से  विचार  करना  चाहिये  कौर  सोचना  चाहिये  कि

 TTS  गन्ने  के  उत्पादक
 यह

 मांग  करते  हैं  कि  उनको
 दो

 रुपया  मन  गन्ने  का  दाम  दिया  जाय  तो  यह ~

 एसी  मांग  नहीं  है  जिसको  कि  नाजायज  समझा  जाय  ।  चयन  का  उत्पादन व्यय  एक  पया  १४

 मन  से
 कम

 नहीं  होता  ।
 श्राप  उसको  एक  मन  पर  दो  राने काम का  म नाफ़ा  तो  दीजिये  जब  कि  ATT

 चीनी  के  मिल  मालिकों  को
 की  कीमत  नहीं बढ़  सकती  ।

 इतना  मुनाफा दे  रहे हैं  ।  कौर  गन्ने  का  दाम  दो  रुपया  मन  देने  से  चीनी
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 खाद्य  मंत्री  ने  कहा  कि  वह  निकट  भविष्य  में  मूल्य  निर्घारण  के  लिये  एक  स्टेट्यटरी  बोझ  बनाना

 चाहते  हैं  ।  लेकिन  वह  गों  तों  जब  बनेगा  तब  फिर
 यह

 पता  नहीं
 कि

 उसमें  उत्पादकों  का
 क्या  प्रतिनिधित्व  होगा  ।  सम्भव है  खाद्य  मंत्री  महोदय  उसमें  एक्सपर्ट्स  को  रखें  ।  वैसे  तो  यहां

 का  ७०  प्रतिशत  आदमी  इस  मामले  में  एक्सपर्ट  है  ।
 लेकिन  art  यह  नहीं  कहा  जा  सकता

 कि  जो

 एक्सपर्ट बोड़े  में  रखा  जायेगा  वह  किसान  के  हित  के  खिलाफ  तो  नहीं  जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त

 4g  समस्या  अभी  हमारे  सामने  है  जिसको  हमें  हल  करना  है  ।  जब  बोलें  बन  जायेगा  तो  वह  ते

 करेगा  कि  किर  हवस  चीज  का  कितना-कितना  मूल्य  रखा  जाय  ।  लेकिन  इस  तो  इस  समस्या

 को  हल  करना  है  ।  श्राप  चीनी  के  मिल  मालिकों  को  इस  इस  बात के  लिये  राजी  करें  कि  वह

 उत्पादकों  को  दो  रुपया  मन  दाम  दें  ।  ऐसा  करने  से  का  उत्पादन  भी  बढ़ेंगा  |

 अभी  आपने  चीनी  का  मलय  निर्धारित  कर  दिया  है  लेकिन  फिर  भी  वह  चीनी  उपभोक्ताओं
 को

 उस  मूल्य पर  नहीं  मिल  रही  है  ।  दक्षिण  में  ate  हिमाचल  प्रदेश  में  दो  रुपये  सेर  चीनी  का
 भाव

 दूसरी  तरफ  हम  इस  समस्या  को  हल  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  यंह
 अच्छी  बात  नहीं

 है  ।  इस  प्रश्न को

 सरकार  को  सहानुभूति  के  साथ  सोचना  चाहिये  |

 कही  जाता  है  कि
 गन्ने  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  जायेगा  तो  चीनी  का  मूल्य  भी  बढ़  जायगा

 पर  मै  साबित  कर  सकता  हुं  कि  गन्ने  का  मूल्य  दो  रुपयें  मन  देकर  भी  चीनी  का  दाम  ३२  रुपये मन  से

 ज्यादा  नहीं  होना  चाहिये  ।  आपको  चीनी  बा  दाम  ३८,  ३६  या  ४०  रुपये मन  करने  की  जरूरत

 नहीं &

 इस  सम्बन्धों  मैं  एक  बात  कौर  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  श्राप  जो  चीनी  का  मूल्य  निर्धारित

 करें उस  मूल्य  पर  उपभोक्ता  को  सारे  देश  में  चीनी  अवद्य  मिले  इसका  भी  प्रबन्ध  होना  चाहिये  |

 अन्त  में  मं  एक  बात  कौर  सदन  के  सामने  रखना  झपने  टेंडर  सिस्टम लागू  किया

 बार  बार  खाद्य  मंत्री  महोदय  को  तरफ  से  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  सिस्टम  इसलिये  लागू  किया

 गया  जिससे
 कि

 लोगों  को  फायदा  हो  ।  लेकिन  उस  दिन  तो  उन्होंने  कह  दिया  कि  टेंडर  सिस्टम  में

 इसलिये
 गड़बड़ी  हो  गई

 कि
 जितनी  चीनी

 थी
 उससे  ज्यादा  लेने  वाले  हो  गये

 ।
 आपको  इसके  लिये

 कोई  नियम  बनाना  चाहिये था
 ।

 जिन  लोगों  ने  पहले  चीनी  का  व्यापार  किया  हो  उनको  ही  चीनी

 मिलनी  चाहिये  थी  ।  लेकिन बहुत  से  ऐसे  आदमियों  को  इस  सिस्टम  में  चीनी
 दी

 गई  जिनका

 पहले  चीनी  के  व्यापार  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रहा  था  ।  नतीजा  यह  gar  कि  बहुत  से  ऐसे
 लोगों  को

 जो  चीनी  का  व्यापार  नहीं  करते  थे  उनको  तो  चीनी  मिल  गई  पर  जो  चीनी  का  व्यापार  करते  थे

 उनको  नहीं  मिली  ।  इससे  समस्या  प्रो  भी  उलझ  गई  ।

 तो  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  हड़ताल  चल  रही  है  उसको  श्राप  बहुत

 जल्दी  खत्म  कर  सकते  हैं  झगर  श्राप  ऐसा  दृष्टिकोण  अपनायें  जो  कि  सहानुभूतिपूर्ण हो  ।
 सरकार

 शब्दों  में  तो  कहती  रहेगी  हम  किसान  का  विकास  प्रौढ़  उसकी  उन्नति  करना  चाहते
 लेकिन

 कार्य  इस  तरह  के  हों  कि  किसान  की  जड़  ही  काट  तो  मैं  निवेदन  करना  चाहत  हू  कि  एक  दिन

 दो  दिन  दस  साल  बाद  उस  को  ब  द्धि  उसको  प्रकाश  उसमें  जागृति  करायेगी

 अर वह  अपने  प्राधिकार जान  जायगा  ।  मैं  चेतावनी  देना  चाहता  हूं
 कि

 जब  किसान  को  ज्ञान

 उसको  भड़काने  की  जरूरत  नहीं  है
 ।

 यह  कह  कर
 कि

 कुछ  लोग  राजनैतिक  फायदा  उठाने

 के  लिये  किसान  को  भड़काना चाहते  सरकार  इस  समस्या  को  टाल  नहीं  सकती  है
 ।  सरकार

 चाहिये कि  वह  इस  पर  विचार  करके  इस  को  खत्म  कराय  प्रौर  गन्ने  की  कीमत

 किसानों  को  दो  रुपया  प्रति  मन दिलाये  ।  चीनी  का  उचित  वितरण  किया  जाना  चाहिये  कौर  इस

 सम्बन्ध  में  कोआपरेटिव  सोसाइटियों  के  द्वारा  काम  होना  चाहिये
 |
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 श्र  वाजपेयी  :  उपाध्यक्ष  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बारह  aes

 पश्चात  भी  केन्द्रीय  शासन  गन्ने  और  चीनी  के  मूल्यों  के  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  कोई  तंक संगत  wie

 युक्तियुक्त  नीति  निश्चित  नहीं  कर  सका  पिछले  वर्ष  उत्तर  प्रदेश  र  बिहार  की  विधान  सभाग्रों

 ने
 शर  पर कर  ने  इस  area  की  मांग  रखी  थी  कि  गन्ने  का  मूल्य  एक  रुपया  सात  से  बढ़ा  कर

 एक  रुपया  बारह  भराने  प्रति  मन  कर  दिया  जाय  |  इस  सदन  में  भी  उस  मांग  पर  बल  दिया  गया  था  ।

 किन्तु  शासन  की  कौर  से  उसे  ठुकरा  दिया  गया  कौर  ठुकराते  समय  जो  तक  दिये  वे  बड़े  लचर  थे

 ग्र  शायद  राज  के  हमारे  खाद्य  मंत्री  भी  उन  तर्कों  को  स्वीकार  नहीं  करते  ।  उस  समय  कहा  गया

 था  कि  गन्ने  ग्रोवर  गल्ले  में  एक  लड़ाई  हो  रही  है  कौर  उन  लड़ाई  में  अगर  गन्ना  जीत  गया  और  गल्ला

 पिछड़  तो  हमारे  सामने  एक  बड़ा  संकट  खड़ा  हो  इसलिये  हम  Ta  का  मूल्य  नहीं  बढ़ा

 क्योंकि  उससे  Ta  की  खेती  बढ़े fr,  जिसका  खाद्योत्पादन  पर  बुरा  परिणाम  होगा  ।  यह  सन्तोष

 की
 बात  है  कि  हमारे  नये  खाद्य  श्री  पाटिल  ते  इस  बात  को स्वीकार  किया  है  कि  गन्ना

 जिस  क्षेत्र  में  बोया  जाता  उस  क्षेत्र  को  थोड़ा  सा  बढ़ाने  की  श्रावस्यकता  है  ।  वह  हमारे  सामने

 गले  भर  गल्ले  की  लड़ाई  का  कोई  हौदा  खड़ा  नहीं  करते  कौर  उन्होंने  गन्ने  के  मूल्य  को

 एक  रुपया  सात  खाने  से  बढ़ा  कर  एक  रुपया  दस  ने  कर  दिया  है  ।  लेकिन  यह  एक  रुपया  दस

 की  वृद्धि  उस  समय  की  गई  जब  गन्ना-उत्पादक  दो  रुपये  प्रति  मन  की  मांग  कर  रह ेहैं  ।  वह  मांग

 ठीक  है  या  इसकी  में  oat  चर्चा  नहीं  लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  एक  रुपया  दस  आने  प्रति  मन  जो  गन्  का  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  यह  किस  आधार

 पर  किया  गया  इस  के  पीछे  नके  क्या  कौन  सा  गणित  है  ।  किसान  को  एक  मन  गन्ना  पैदा  करने

 में  कितनी  यू ंजी  लगानी  पड़ती  कितना  श्रम  करना  पड़ता  उसे  मिल  के  दरवाज़े  तक  ढो  कर  ले

 जाने  में  कितना  व्यय  देना  पड़ता  क्या  इस  सब  का  जोड़  बिठा  कर  कौर  तकसंगत  आधार  यह

 एक  रुपया  दस  मन  का  मूल्य  तय  किया  गया  या  ग  का  मूल्य  बढ़ना  इस

 आवश्यकता  को  स्वीकार  करती  मगर  वह  एक  रुपया  बारह  कराने  प्रति  मन  या  दो  रुपया  प्रति मन

 होना  इतना  उसने  स्वीकार  नहीं  तो  एक  मनमाने  ढंग  ख़लल-पप्पू  तौर  पर  एक
 रुपया

 दस  शाने  मूल्य  निर्धारित  कर  दिया  ?

 उपाध्यक्ष  शासन  की  कौर  से  इस  बात  को  स्वीकार  किया  गया  है  कि  तभी  तक  गन्ने
 के  उत्पादन  में  प्रति-एकड़  कितना  खर्चें  होता  प्रति-मन  उसका  कितना  मूल्य  होता  यट  कभी  तक
 निश्चित  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  अगर  सरकार  को  यह पता  नहीं  है  कि
 एक  मन  पैदा  करने  में  कितना  खर्चा  होता  तो  उसने  एक  पया  दस  खाने  प्रति  मन  का  मूल्य  किस
 आधार

 पर
 तय  किया  है  कौर  नगर  हम  कहते  हैं  कि  यह  झ्राघार  गलत  यह  किसान  को  उसके

 परिश्रम  का  पूरा  प्रतिकल  नहीं  देता  इससे  किसान  को  गन्ने  की  पैदावार  बढ़ाने  के  लिये  प्रोत्साहन
 नहीं  मिलेगा  श्र  गन्ने  को  पैदावार  में  वृद्धि  नहीं  तो  चीनी  का  उत्पादन  भी  नहीं  बढ़ाया  जा

 तो  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  सरकार  किस  आधार  पर  हमारी  इस  मांग  को  ठुकरा  सकती
 या  तो  स्वयं  सरकार  के  पास  ऐसे  mins  होने  जिन  से  सरकार  यह  प्रमाणित  कर  सके

 कि  एक  रुपया  दस
 जाने  मूल्य  जो  तय  किया  गय  वह  वैज्ञानिक  झा धार पर  तय  किया  गया  या उसे  फिर  किसानों  की  इस  मांग  को  स्वीकार  करना  चाहिये  झ्र ौर  गन्ने  का  मूल्य  दो  रुपये  प्रति  मन  बढ़ा

 देना  चाहिये  ।  जहां तक  यह प्रश्न है  कि  गन्ने  और  चीनी का  मूल्य  कया  जो  पुराने  खाद्य  मंत्री
 वह  जाते  जाते  कह  गये  थे  कि  य

 नहीं  ग्राम  है  |  अब  नये  खाद्य  मंत्र

 ह
 मामला  टैरिफ

 कमीशन  को  सौंपा  जा  रहा है  ।  मगर  प्रभी  तक  उसकी

 गी यह कह  रहे  हैं
 कि

 एक  परामशदात्री  एक  स्टेचुटरी  बाड़ी बनाई  मगर  उसका  काम
 केवल  सलाह  देना  होगा

 परौ
 सरकार  स्वतंत्र  होगी  कि  उसकी

 सलाह  माने  या  न  माने
 |  मेरा  निवेदन है  कि  अगर  सरकार  सचमुच  में  उस  मंडल  में  विशषज्ञों को
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 रखने  वाली  तो  फिर  उसको  उसका  fare  स्वीकार  करने  के  लिये  भी  प्रस्तुत  होना  चाहिये  ॥

 और  अगर  सभी  बातों  का  विचार  करके  वैज्ञानिक  झ्राघार  पर  निश्चित  किये  गये  मूल्यों  में  हेर-फर

 करने  का  सरकार  को  झ्र घि कार  तो  फिर  वे  मूल्य  उत्पादकों  के  लिये  are  उपभोक्ताओं  के  लिये

 संतोषजनक  नहीं  होंगे  कौर  सरकार  केवल  सलाहकार  समिति  बनाने  वाली  तो  उससे  काम

 चलने  वाला  नहीं  है  ।  उससे  इस  समस्या
 का

 हल  नहीं  होगा  |

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  श्रगर  wa  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  तो  फिर  हमें  चीनी  का  मूल्य

 भी  बढ़ाना  पड़ता  है  ate  कभी  सरकार  ने  गन्ने  के  मूल्य  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  की  ate  चीनी  का  मूल्य  भी

 बढ़ा  दिया  ।  मेँ  नहीं  समझता  कि  क्यों  बढ़ा  दिया  गया  ।  अभी  हम  एक  अध्यादेश  पर  विचार  कर  रहे

 थे  ।  उस  meres  को  वैधानिकता  का  जामा  पहनाने  वाला  एक  विधेयक  भी  हमारे  सामने  था  ।  उस

 विधेयक  के  समर्थन  में  सरकारी  पक्ष  की  प्रो  से  जो  कुछ  कहा  उससे  इस  बात  का  स्पष्टीकरण

 नहीं  होता
 कि

 अगर  गन्ने  के  मूल्य  में  प्रति-मन  तीन  जाना  वृद्धि
 की  तो

 चीनी  के  मुल्य  में  वृद्धि  करने

 की  क्या  आवश्यकता  थी  ।  कभी  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  कि  चीनी  के  मिल-मालिक  काफी  मुनाफा

 कमा  रहे  हैं  ।  चीनी का  उद्योग  एसा  जिसको  सरकार का  सर्वाधिक  संरक्षण  मिला  है  ।  सरकार

 के  आश्रय  पर  यह  उद्योग  पनपा  है  कौर  मेँ  कहना  चाहूंगा  कि  गन्ना-उत्पादकों  की  कीमत  पर

 मालिकों  ने  मुनाफ़े  के  अम्बार  लगाये  हैं
 ।

 श्राज  जब  उत्तर.प्रदेश  कौर  बिहार  में  गन्ने  के  मूल्य  को

 बढ़ाने  की  बात  की  जाती  तो  मिल-मालिक  धमकियां  देते  हैं  हम  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार

 छोड़  कर  मद्रास  चले  जैसे  मद्रास  भारत  क  बाहर  है  शौर  इस  संसद्  के  हाथ  मानों  मद्रास

 तक  नहीं  पहुंच  सकते  कौर  किसानों  के  परिश्रम  कौर  पसीने  का  पैसा  काट  कर  जो  मुनाफ़ा  वे  अपनी

 जेबों  में  भर  रहे  वह  यह  संसद्  उनकी  जेबों  से  निकाल  नहों  सकती  ।  मगर  मिल-मालिक  इंस  तरह

 की  धमकियां देते  यह  सब  के  लिये  एक  गम्भीर बात  है  ।  सरकार  चीनी  की  मिलों  को  अपने

 कब्ज़े  में  ले  सरकार  चीनी  की  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  मैं  इसके  पक्ष  में  नहीं  हु ं।

 उपाध्यक्ष  में  इससे  सहमत  नहीं  हं  कि  राष्ट्रीयकरण  राष्ट्रीयकरण  को  सभी  रोगों

 की  रामबाण  औषधि  मानने  वालों  में  दुर्भाग्य  से  कहिये  या  सौभाग्य  से  मैँ  नहीं  मेरा  स्थान

 उनमें  नहीं  है  ।  राष्ट्रीयकरण  की  आवश्यकता  हो  सकती  है  लेकिन  हर  एक  स्थान  पर  राष्ट्रीयकरण

 किया  जाये  इससे  मै  सहमत  नही ंहूं  ।  वेयान  स्थिति  में  राष्ट्रीयकरण  का  शरथ  सरकारीकरण  होता

 शर  सरकारीकरण मुझे  मान्य  नहीं  है  ।  हां  श्रगर  गन्ना  उत्पादक स्वयं  मिलों  को  चलाना

 चाहते  हैं  मौर  उत्तरदायित्व  लेने  को  तैयार  हैं  तो  में  नहीं  समझता  कि  सरकार  को  उनके  मार्ग  में  बाधक

 बनना  चाहिये
 ।

 लेकिन  चीनी  की  मिलें  बिहार  ate  उत्तर  प्रदेश  से  दक्षिण  में  चली  इसलिये
 न

 तो

 गन्ना  उत्पादकों  को  उनके  परिश्रम  का  उचित  मूल्य  मिले  ate  न  जो  उपभोक्ता  हैं  उनको  ठीक  कीमत

 पर  चीनी  दी  जाये  इस  स्थिति  को  सहन  करने  के  लिये  कोई  भी  व्यक्ति  तैयार  नहीं  हो  सकता  ।  मगर

 राज  सरकार  की  जो  मूल्य  नीति  है  उसका  परिणाम  एक  ही  होता  है  कि  जो  गन्ने  का  उत्पादक  है  वह

 भी  घाट  में  रहता  है  उसे  अपने  परिश्रम  का  कम  मूल्य  मिलता  है  कौर  जो  चीनी  का  उपभोक्ता

 चीनी  खाने  वाला  है  उसको  भी  भ्रमित  दाम  देने  पड़ते  हैं  ।  तो  जो  मूल्य  नीति  न  तो  उत्पादक  के  हितों

 का  संवर्धन  करती  न  उपभोक्ताओं  के  हित  में  जाती  वह  नीति  ठीक  नीति  नहीं  हो  सकती

 वह  नीति  सही  नहीं  हो  वह  नीति  गम्भीरता  पुर्वक  विचार  के  बाद  निर्धारित  की  गई

 एसा  मानने
 के  लिये

 मै  तेयार  नहीं हूं  ।
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 इसलिये  ag  भ्रावश्यक  है  कि  गन्ने  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  जाये
 ।  दो

 रुपये  प्रति  मन
 की

 मांग
 की

 जा  रही  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  गन्ने  के  उत्पादन  का  जो  खर्चा  है  नगर  उसे  जोड़ा  जाये  तो  दो  रुपये  प्रति

 मन  की  मांग  कोई  बहुत  अधिक  मांग  नहीं  है  ।  लेकिन  नगर  सरकार दो  रुपया  प्रति  मन  इसको  नहीं

 कर  सकती  है  तो  उसे  आंकड़े  दे  कर  यह  सिद्ध  करना  चाहिये  कि  किसान  का  उत्पादन  व्यय  कम  होता

 शर  वह  एक  रुपया  दस  कराने  मन  में  भी  अधिक  गन्ना  पैदा  करने  की  प्रेरणा  पैदा
 कर

 सकता  है
 ।

 कार  यह  नहीं  कर  सकी  इसलिये  स्पष्ट  है  कि  दो  रुपया  प्रति  मन की  कीमत  स्वीकार न  करने के

 लिये  उसके  पास  कोई  संबल  प्रौढ़  ठोस  कारण  नहीं  हैं  ।

 लेकिन  एक  बात  कहना  चाहुंगा  कि  गन्ने  की  कीमत  बढ़ाई  यह  आवश्यक  लेकिन

 उसके  साथ  चानी के  मूल्य  में  वृद्धि नहीं  होनी  चाहिये  ।  meat  सरकार  ने  गन्ने  की  कीमत  थोड़ी  सी

 बढ़ाई  मगर  चीनी  के  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दी  ।  ऐसा  लगता  है  कि  मिल  मालिकों  कौर  किसानों  के  बीच

 में  सरकार  तराजू  लेकर  बैठी  है  रोक  दोनों  पलड़ों  को  बराबर  रखना  चाहती  है  ग्रोवर  थोड़ा  सा  भी

 वह  पलड़ा  किसानों के  पक्ष  में  झुक  जाये  यह  समाजवाद  का  नारा  लगाने वाली  सरकार  को  शायद

 सहन  नहीं  है  ।  इसलिये  ag  प्रयत्न  करती  है  कि  पलड़े  दोनों  बर।बर  रहने  चाहियें  ।  नगर  गन्ने  का

 मूल्य  बढ़  गया  तो  चीनी  का  मूल्य  भी  बढ़ना  इसका  wa  यह  है  कि  उत्पादक  को  तथा

 wrath  को  चीनी  की  कीमत  शौर  भी  अ्रधिक  देनी  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  कि  किसान  इस  देश  में

 बहुसंख्या  में  हैं  ।
 सरकार  की  नीति  किसानों  के  हित  में  होनी  किसानों  के  हित  को  कौर

 राष्ट्रीय  हित  को  wert  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  मिल  मालिकों  को  नगर  ड्राप  छट  देना  चाहते

 हैं  तो  दें मगर  ag  किसान  उत्पादक  कैमरोक  उपभोक्ता  की  कीमत  पर  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मगर

 सरकार  की  नीति  इस  दृष्टि  से  गलत  है  भ्र  में  उसका  विरोध  करता  हूं  श्र  में  ने  एक  संशोधन  के

 द्वारा  यह  मांग की  है  कि  गन्ने  के  मूल्य  को  दो  रुपये  मन  किया  जाये  मगर  उसके  साथ  साथ  चीनी  के  मूल्य

 में  वृद्धि  नहीं  होनी  चाहिये  श्र  में  चाहता  हुं  कि  उसको  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 श्री  स०  Alo  में  श्री  वाजपेयी  के  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  कि  चीनी  के

 मूल्यों को  बढ़ाये  बिना  गन्ने  के  मूल्य  बढ़ा
 कर  २  रुपये  प्रति  मन  कर  दिये  जायें  ।  मैं  सभा को  बताना

 चाहता हूं  कि  सरकार  के  मूल्य  निश्चित  करने  की  बहुत  दिनों  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  थी  प्रौढ़  जब

 यह  घोषणा
 की

 गई  कि  के  मूल्य  १  रुपया
 ७

 भराने  से  बढ़ा  कर  १  रुपया  १०  खाने कर  दिए  गए  हैं

 तब  हम  सबको  बड़ा  श्राइचर्य  श्र  दुःख  ।  में  इस  मूल्य  वृद्धि  का  Brace  भी  नहीं  समझ  पाया

 हूं  ।  हमें  बताया  जाये
 कि

 गन्ने  के  मूल्यों
 की

 वृद्धि  किस  आधार  पर
 की

 गई  है  ;  क्योंकि मेरी  सुचना

 सकता
 के  अनुसार  गन्ने  के  मूल्य  २  रुपया  प्रति

 मन
 कर  देने  पर

 भी
 चीनी  के  मूल्य  पर  कोई  प्रसर  नहीं  पड़

 जब  भी  कभी  चीनी  के  मूल्य  कम  करने  अथवा  गन्ने  के  मूल्य  बढ़ाने  का  प्रदान  उठाया  जाता  है

 तभी  मिल  मालिक  मिलें  बन्द  करने  की  धमकी  देने  लगते  हैं  या  कहते  हे  कि  इससे  चीनी  के  दाम  बहुत

 बढ़  जायेंगे  ।
 मिल  मालिक  बहुत  लाभ  उठा  रहे  हैं

 तथा  जब  भी
 उनके  लाभ  में  से  कुछ  लेने  अथवा  किसानों

 को  दिलवाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  तभी  उन्होंने  धमकियां
 दी  हैं

 ।

 ara  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ना  उत्पादकों  ने  हड़ताल  कर  रखी  है  ;  हमारे  उपमंत्री

 का  कहना  है  कि  यह  what  हड़ताल  है  प्रौढ़  यह  किसी  ठोस  कारण  से  नहीं  की  गई  है  विचार

 है  कि  यदि  मिलों  को  मज़दूरों  के  बारे  में  एसा  कहा  जाये  तब
 तो

 शायद  कुछ  ठीक  भी  हो  सकता  है  कि

 उन्होंने  गलत  कारणों  से  हड़ताल  की  है  लेकिन  हमारे  किसान  के  बारे  में  ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  है  ।
 ns

 मिल  ish  में



 गिरफ्तार RGEZ  ७  तथा  चीनी  के  मूल्य  के  बारे  में  प्रस्ताव बाप  स  AT  है  से  क  १७  PexE

 स०  मो०

 हमारे  किसान  अपनी  शान्तिप्रिय ता  के  लिये  प्रसिद्ध  sate  वे  यों  ही  किसी  के  कहने  में  अकरम  हड़ताल

 नहीं कर  सकते  |  उनके  बारे  में  ऐसा  कहना  कि  ग़लत  परामर्श  के  कारण  उन्होंने  हड़ताल  का

 सहारा  लिया  है  एकदम  निराधार  है  ।  में  जानता  हूं  कि  गन्ना  उत्पादकों  के  प्रतिनिधि  गन्ने  के  मूल्य

 बढ़ाने  के  बारे  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  जाकर  मिले  are  हर  को दिदा  की  गई  कि  हड़ताल  न  हो

 परन्तु  उनकी  किसी  भी  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  अर  तब  लाचार  हो  कर  उन्हें  हड़ताल  करनी

 पड़ी  ।  ward  से  एक  सीधा  सवाल  पूछता  हूं  ;  कया  fae  मालिकों  ने  सीमित  मुनाफ़ा  नहीं  कमाया

 है  ;  क्या  उन्होंने  गन्ना  उत्पादकों  रोक  उपभोक्ताओं  को  नुकसान  पहुंचा  कर  एसा  नहीं  किया  है
 ?

 यदि  मेरी  बात  में  पचास  प्रतिशत  सचाई  भी  है  तो  क्या  दो  रुपये  तक  मूल्य  नहीं  बढ़ायें  जा  स़कते  ?

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  नम्बर  निवेदन  है  कि  सरकार  एक  आयोग  नियुक्त  करे  जिसमें  इस  सभा

 के  कुछ  सदस्य  हों  गौ  वह  आयोग  Ta  के  मूल्यों  को  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  करे  जिससे  गन्ना

 उत्पादकों  की  यह  हड़ताल  समाप्त  हो  जाये  ।  सरकार  को  बिना  हिचक  एक  आयोग  बना  देना

 जो  सारे  स्लाइड  इकट्ठ  करे  कौर  यह  देखे  कि  चीनी  के  दाम  बढ़ाये  बिना  गन्ने  के  दाम  बढ़ाये  जा

 सकते  हैं  या  नहीं  ।  यदि  नहीं  बढ़ाये  जा  सकते  तो  वह  इसके  कारण  बताये  |  यदि  यह  हड़ताल

 कुछ  दिन  ait  चलती  रही  तो  यू
 ०  पी०  के  इस  उद्योग  को  बहुत  नुकसान  उठाना  पड़  जायेगा  |

 alo  रणवीर  सिंह  उपाध्यक्ष  में  सब  से  पहले  खाद्य  और  कृषि

 मंत्रो  एस०  के०  पाटिल  का  माकपा  अदा  करन  चाहता  fe  उन्होंने  किसानों  को  आवाज  को

 सुना प्रो
 उसे  सान  कर  गल्ले  को  कामत  १  रु०  ७  ऋण  सत

 से  १  ०  १०  श्री  मत  तक  बढ़ाई

 लेकिन  यह  कहते  समय मैं  यह  कहे  बगैर  नहीं  रह  सकता कि  जो  चीनी  की  अहमियत  जो  खांड

 बावजूद  स  बात  के  कि  कल  अ्रध्यक्ष की  अहमियत  सचदेवा  के अन्दर  वह  बहुत ज्यादा  है  |

 महोदय  ने  टप नह  था  कि  चानो  के  बगैर  हम  मर  नहीं  एक  बात  सही  है  कि  पिछड़े  दस  सालों

 HAT  अगर  किसी  चाज  खपत  देश  में  दुगुना  हुई  है
 तो

 वह  चोरी  को  है  |  यह  कच्छ  बात

 बात है  देश  के  स  सम्बन्ध में  मस  कुछ  कहना  नहीं है  |  यह  बात  सच  है  कि  दस

 सालों  में  इस  को  खपत  हो  गई  है  पर
 झाग

 भी  दस  सालों में  स  को  खपत
 दुगुनी  या  इससे

 ज्यादा  11.0  |  ज्यों  ज्यों  देश का  तरक्की के  लिये  ज्यादा  रुपया  खर्चे  होता जाता  चन  को

 मांग  ate  मिठाई  की  मांग  बढ़ती  जाती  है  ।  wae  उसे  हमें  कौर  भी  बढ़ाना है  तो  में  यह  कहे

 बगैर  नहीं  रह  सकता  कि  जब  हमरी  प/०  की  स्टेंट  कांग्रेस त  पार्टी  सदस्यों  और  दूसरे  सदस्यो ंने
 मित

 कर  क  प्रस्ताव पास  किया  कौर  इसी  तरह  से  बिहार  के  सदस्यों  ने  प्रस्ताव  पास  किया  कि  गन्ने

 का  मूल्य  जो  है  वहू  १  रु०  १२  alo  निर्धारित  होना  तो  मे  ग  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  हम

 लोगों के  जो  प्रजातंत्र  के  हिमायती  के  यह  हक  रह  जाता  है  कि
 हम

 उन  का  इस  सलाह

 को  न  मानें  ।  नगर  हम  पिछड़े  साल  उन  को  सलाह  नहीं  मान  सके  तो  चाहता  था  कि  हम

 इस साल  तो  जरूर  उन  की  सलाह  को  मानते  शौर  अच्छा  होता  कि  १  ०  १०  अवाम मन
 के

 बजाय

 2  रु०  १२  करा  मन  गि  को  कमी  रखते  |

 अरब  ता  वहू  २  रु०  गते  हैं  । श्री  दी०  चे  फार्मा

 ato  रणवीर  सिह  मैं  मानता हूं  कि  समय  oa  जब  हम  को  उन्हें  २  रु०
 मन  भी

 देना  होगा  |

 भी
 ब्रजराज  सिह

 अभी  होगा  |



 २६  १८८१  TA  तथा  चीनी  के  मलय  के  बारे  में  प्रस्ताव  Rey

 इस  देश ato  रणवीर  हमें  मालूम  होना  चाहिये  कि  इस  की  क्या  वजह है  कि

 केन्द्र  हर  एक  चीज को  हर  एक  श्राईटेम  की  कीमत  बंद  रही  है  लेकिन  १० Sq eal o ara

 के ग्रन्दर  किसी च  ज  की  कीमत  घटी  है  तो  वह  गन्ने को  घटो है  ।  चीनी  को  भ  कामत  ai

 है  लेकिन  गन्ने  क  कीमत  घटो  है  ।  mila  गन्ने  की  भो  कोई  पैदा  करता  रोक  को  पैदा  करने

 वले  कोई  दो  दो  करोड़  इन्सान  हैं  ।  कोई  यह  समझता  हो  कि  उन  पर

 किसी  एक  पार्टी  का  पस रहे  तो  वह  गलत  करता  उन  पर  किसी  पार्टी  का  wae नहीं  है  ।  का

 इस किसान  काफ  समझदार  वह  समझता  है  कि  किस  खोज  के  ने में  उस  को  नफा  है  ।

 चीज़  को  देवा  जाय  तो  पिछले  दस  बारह  स  लों के  इतिहास  में  जिस  जिस  च  ज  की  कामत  बढ़ी

 sat  उसी  चाज  की  पैदावार  ब्  सालों  में  बढ़  गई  |  हम  चहाते हैं  कि  च  नी  क  परिवार

 बढ़े  तो  इस  के  लिये  जरूरी  होगा  कि  जो  गन्ना  पैदा  करने  वाले  हैं  उनक  गन्न ेका  कीमत  को  बढ़ायें  ।

 हम  इंस  मसले  को  हल  नहीं  कर  सकते  हम  कहें  कि  यह  दक्षिण  भारत  प्रौढ़  उत्तर  भारत  का

 झगड़ा  स  से  भी  मसला  हल  नहीं  हो  सकता  नगर  कोई  कहे  कि  यह  खंडसारी  अर  शुगर  फटा

 का  झगड़ा  है  यह  भी  गलत है  ।  way  हमारे  दोस्त  ने  कई  प्रांगण  पेश  किये
 ।  में  उन  रोका

 में  नहीं  जाना
 लेकिन

 मैं  चाहता हूं  कि  इस  झगड़े  की  मिटाने
 के

 लिये  ताकि  देश  Fi

 हुकूमत  के  लिये  यह  झगड़ा  पैदा  न  हो  ,  सप्रा स  की  जरूरत  झर
 सरकार  उसे

 न  बनाना  तो  जरूरी है  कि  सारे  देश  की  जितनी  शुगर  मिलें  हैं  वह
 सब  कोआपरेटिव सोसाइटी  ह

 की  मिल  बना  दी  जायें  ।  हम  ने  जब  इस  चीज  को  पास  इस  सदन  ने  पास  किया  झ्र ौर  कांग्रेस

 पार्टी  ने  भी  इसे  माना  है  कि  हम  इस  देश  के  भ्रमर  कोआपरेटिव  को  बढ़ावा  तो  मे  ह  समझ

 में
 नहीं  प्राता कि  इस  को  ड़  कर  कौन  सी  ऐसी  चीज़  है  जिस  के  द्वारा  हम  sates  को

 बढ़ावा दे  सकते  गन्ने
 की  मिलें  ही  ऐसी  चीज हैं  जिन  के  अन्दर  घाटे  की  कोई  सम्भावना  नहीं  |

 बगर  घंटे  के  डर  के  हम  बढ़  सकते हैं  |  इस  से  यह  झगड़ा भी  खत्म  हो  जाता है  कि  गन्ना

 पैदा  करने  वालों  को  क्या  सत्य  मिले  |  कमिशन  बन अभी  कई  लोगों ने  कहा  कि  कोम दान  बने  |

 कर  क्या  करेगा  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  भराया  |  वह  किस  तरह से  इमदाद  कर  सकता है  किसानों

 यह  भी  मेरी  समझ  में  नहीं  ara  |  म॑  चाहता  शौर  यह  एक  एस  चीज  है  जिस  का

 अमर  किसी  क्रमहीन  के  फ़ैसला  किया  जा  सकता  कि  गन्ने  की  जितनी  मिलें  हैं  वह  सारी  a  सारी

 समाजवादी  ढांचे  पर  कोआपरेटिव  सोसाइटी  की  बनें  ।  इस  सम्बन्ध  में  कहा  जाता  है  कि

 मिले  जो  हू  उन  की  मशीन  पुरानी  हैं  ।  जब  हम  कोआपरेटिव  सोसाइटी  को  मिलों  को  बढ़ावा

 देना  चाहत ेहैं
 क

 कई  सदस्यों का  विचार  है  कि
 स

 की  कया  जरूरत है  कि  हम  पुरानी  मिलों
 को

 खरीद  कर  कोश्रापरेटिव  बनायें  ।  उपाध्यक्ष  श्राप  जानते  हैं  कि  हर  एक  मिल  की  एक  बुक

 वायु  होती  fare  उस  पर  डेप्रिसिएशन  चार्ज  किया  जाता  है  कौर  डेप्रिसिएशन  चार्जेज  को  छोड़

 कर  इनकम  टेक्स  के  इन्दर  क  ग  भी  कराई  जाती  है  ।  इस  सब  के  हिसाब  से  एक  कीमत

 मु करर रहो हो  हर एक  मिल  इनकम  टेक्स के  कागज़  के  मुताबिक जिस  शुगर  फैक्ट्री  की  जो  कीमत

 हो  उस  कीमत  के  ऊपर  वह  किसानों  को  दे  दी  जाय  ।  सरकार  से  में  यह  कहता  चाहता  हूं  कि

 mre  किसान  इतना  पया  न  इक  कर  सक  तो  सरकारी  क  जो  fora  बेक  उन  की

 मदद  के  लिये  कराये  प्रौढ़  उन  की  रूपया दें  ।  इसके  अलावा  एक  बात  में  नहीं रह  सकता

 क्योंकि  मेरा  तजुर्बा  एक  शुगर  कोआपरेटिव  फैक्टरी  का  है  कि  यह  जो  सरकार  का  कहना
 है  कि  हम

 शुगर  कोआपरेटिव  फैक्टरी  को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  वह  मेरी  समझ  में  नहीं  भराया  है  |  शुगर

 रेटिव  फैक्टरी  को  जो  सूद  देना  पड़ता  है  उस  की  दर  वहाँ  जो  कि  एक  ग्रामीण  को

 या  कोई  एक  कम्पनी  जो  कि  शुगर  फैक्टरी  चलाती  उसकी  देना  पड़ता  है  कौर  जो  सहूलियत

 एक  कारखानेदार  कौर  एक  कम्पनी  मिलती  है  वही  सहूलियतें  कोआपरेटिव  मगर  फैक्टरी

 को  मिलती  हैं  ।  ऐसी  हालत में  मेरी  समझ  में  नहीं  कराता कि  हम  किस  ve  से  यह  कह  सकते  हैं
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 २७९८  गन्ने  तथा  चीनी  के  मूल्य  के  बारे  में  प्रस्ताव  १७  PEE

 रणवीर

 कि  हम  कोआपरेटिव  शुगर  फैक्टरी  को  बढ़ावा  दे  रहे
 हैं  ।  हम  ब्याज  को  दर  उनकी  कोई

 रियायत  नहीं  देते  हैं  और  न  कोई  कौर  रियायत  उनको  देने  को  तैयार  हैं  कौर  हर  एक

 कोआपरेटिव  शुगर  फैक्टरी  को  तकरीबन  ४०,  ५०  लाख  रुपया  सूद  पर  लेना  होता  है  AK  उनको

 भी  उसी  भाव  से  उसी  सूद  पर  कजे  दिया  जाता  है  जसे  कि  एक  आदमी  या  कम्पनी  को

 दिया  जाता  है  ।  ऐसा  हालत में  मेरी  समझ में  तो  यह  कहना  fe  सरकार  शुगर

 फैक्टरी  पनपाना  चाहती  है  कौर  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  केवल  जबानी  जमाखर्च  हो

 हो  जाता  है  ।  ग्र गर हम  वाकई  जो  कहते  हैं  उस  को  करना  चाहते  हैं  तो  एक  तो  यह  होना  चाहिये  कि

 जितनी  भी  शुगर  कोआपरेटिव  फैक्टरी  के  जिम्मे  कर्जा  उस  पर  रिज  बैंक  को  जो  बैंक  रैट

 है  उसके  हिसाब से  उनसे  सूद  लिया  जाय  जो  पया  उन्होंने  शुगर  फंक्टरीज  को  लगाने  के  लिये

 लिया हो  ।  चाहे  वह  alan  कैपिटल  को  शकल में  हो  कौर  चाहे  वह  इंस्टाल  करने  की  शक्ल  में  हो

 उस  सारे  के  सारे  कैपिटल  के  ऊपर  जो  सूद  की
 दर  हो  वह  रिवेंज  बैंक  की  दर  सेहाँ  ।  मैं  चाहता  हूं

 कि  ae  हिदायत  लागू  हो  |

 सकें  अलावा  जितनी  कौर  दूसरी  शुगर  फैक्टरी  हैं  वह  शुगर  फैक्टरी  तमाम  की  तमाम
 बुक

 aeq  पर  किसानों  को  दे  जांय  शौर  वहां  पर  उनकी  सोचा  feat  बनाई  जांच  ।.  इसके  बाद  मैं

 एक  कौर  चीज़  निवेदन  करना  चाहता  कौर  वह  यह  है  कि  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  यहां  पर

 उत्तर  श्र  दक्षिण  का  झगड़ा  खड़ा  किया  जाता  है  लेकिन  यह  जब  हालत  है  कि  दक्षिण  की  शुगर

 मिलों  के  मिल  मालिक  शुगर  की  अपने  यहां  रिकवरी  १६  फी  स  ग  तक  दिखाते  हैं  ।  वहां  पर  चोरी

 का  भाव  उत्तर  की  अपेक्षा  अधिक  होता है  तो  स  चीज  का  फायदा  कौन  Born  है  ?  अजीब

 बात  है  कि  उत्तर  प्रदेश  को  चोरों  जो  खर्चा  डाल  कर  बम्बई  या  मद्रास  के  अन्दर  पड़  ग  है  उस  भाव

 से  उसकी  दर  मुकर्रर  करना  चाहते हैं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  जहां  १६  परसेंट  रि कवरों

 ढो  उसका  तो  भाव  वहां  दक्षिण  भारत  के  अन्दर  या  बम्बई  के  अन्दर  हमारे  वहां  से  क्रि  सस्ता

 होना  चाहिये  ।  वह  क्यों  महंगा है  ?  वह  क  हं  सस्ता  नहीं  करते  ?  उसका  कौन  मुनाफा  उठाता

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  उसका  बहुत  ज्यादा  हिस्सा  का रखने दार को  जेब  में  जाता  है  atk

 इसलिये  उचित  यह  होगा  कि  कारखाने दार  की  जेब  को  हमारी  सरकार  को  देश  की
 भलाई

 के

 वास्ते  इस्तेमाल  करना  चाहिये  |

 झुनझुनवाला  :  गराज  भारत  में  वित्तीय  दृष्टिकोण  से  चीनी  उद्योग

 को  दूसरा  विद्यालय  उद्योग  माना  जाता  है  |  हमारे  यहां  are  चीनी  उद्योग  की  स्थिति  इस

 प्रकार  की  है  कि  मिल  मालिक  तथा  उपभोक्ता  सभी  चीनी  के  बढ़े  हुये  मूल्यों  की  जिम्मेदारी

 एक दूसरे पर  डाल  रहे  हैं झोर  सही  तथ्यों  को  जानने  की  प्रयत्न  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  में  समझता  हुं
 कि

 चीनी  के  बढ़े  gt  मूल्यों  से  सबसे  अधिक  नुकसान  उपभोक्ता  को  हो  रहा  मैं  यह  नहीं  कि

 गंब्ले के दाम न के  दाम  न  बढ़ाये  जायें  लेकिन  यह  कहना  ग़लत  होगा  कि  १  ७  नय अत यथा या  १  रु०  १०

 प्रति  मन  के  मूल्य  पर  गन्ने  का  उगाना  फायदेमंद  नहीं  ह ै।  इसके  साथ  श्रगर  मिल

 मालिक  यह  कहें  कि  उन्हें  नुक़सान  हो  रहा  है  तो  यह  भी  बिल्कुल  ग़लत  वे  बहुत  अधिक  फ़ायदा

 उठा  रहेहैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  उचित  कार्यवाही  नहीं  की  हैं  जिससे

 गन्ना  उत्पादक  ग्रीक  गन्ना  उगा  सकें  ।  सब  से  पहले  सरकार  ने  ६  पाई  प्रति  मन  का

 लगाया  झर  कहा  कि  इस  कर  से  जो  धन  मिलेगा  उसका  उपयोग  गन्ने  के  उत्पादन  के  तरीक़ों  आदि

 में  सुधार
 करने  के  लिये  किया  जायेगा  ।  में  माननीय  मंत्रो  से  जानना  चाहता  हूं  कि  गन्ने  के

 i fas ictal  में
 gar

 करने  के  बारे  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  HA
 ATAT

 की  है  |
 मैँ  समझता  हूं as *

 en,
 क

 नल मं  जो  में



 २६  १८८१  प्लि  तथा  केवल  के  बारे  में  प्रस्ताव  WEE

 कि  यदि  गल्ले  का  उत्पादन  वैज्ञानिक  तरीकों  से  शरू  कर  दिया  जाये  तो  उत्पादन  २०  टन

 ति  एकड़ से  ४०  टन  प्रति  एकड़  तक  हो  जायेगा  कौर  इस प्रकार  गन्ना  उत्पादक
 को  श्रमिक

 होने  लगेगी  ।  में  समझता  हूं  कि  हमें  fas  अनुमान  से  wa  ale  के  दाम  नहीं  तय  कर  देने  चाहि

 इसके  लिये  हमारे  पास  झ्रांकड़े  होने  चाहियें  ।  सरकार  को  एक  समिति  बनानी  चाहिये  जो  इन  सब

 बातों पर  विचार करे  श्र  यह  तय  करे  कि  गन्ने  a  चीनी  के  क्या  दाम  होने  चाहिय े।

 fet  मणि यं गाडन  )  सरकार  ने  गन्ने  के  मलय  बढ़ाने  के  बारे में  जो

 प्र घि सुचना ज।री  की  है  उसमें यह  दिया  है  कि
 गन्ने

 के  मूल्य १
 रुपया  ४४

 नयें  पेसे
 से  बढ़ा  कर

 १  रुपया ६२  नये कैसे  २५  से  किये  जा  रहे  हैं  ।  इसका  तात्पय यह  हुआ
 कि  सरकार  के

 ग्रनसार गल् को Ta  की  फसल  RY  अ्रक्तूबर से से  आरम्भ  होती  है  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि
 देश  के

 ag  किसी  भाग  में  होता  हो  लेकिन  केरल  राज्य  में  एसा  नहीं  होता  |  केरल  में  एक  ही  चीनी

 का  कारखाना  पम्बा  वेली  चीनी  कारखाना  ।  वहां  गन्ना  २७  सितम्बर से  पेरा  जाने  लगा  था

 और  २५  अक्तूबर तक  किसानों  ने  इस  वह  टन  गन्ना  मिल  को  दे  दिया था  ।  इस  प्रकार

 श्राप  देखेंगे  कि  केरल  राज्य  के  उन  किसानों  जिन्होंने  इस  तारीख से  पहले  गन्ना
 कितनी

 हानि  उठानी  पड़ेगी  ।.  मेरा  निवेदन है  कि  गन्ने  के  बढ़े हुये  मूल्य  इस  वर्ष  जितना गन्ना  दिय

 गया  उस  सब  पर  लागू किये  जानें  चाहे  वह  किसी  भी  तारीख  को  दिया  गया  हो  |

 ऐसा  करने  से  समस्त  भारत  के  किसानों  को  गल्ले  के  समान  मलय  मिले  सकेंगे  और  किसी के

 प्रति  भेद-भाव  नहीं  रहेगा  ।

 में  यह  भी  समझता हूं  कि  सरकार  ने  जो १  रुपया ६२  नये  पैसे  मूल्य  रखे  हैं
 वह  भी

 भ्र पर्याप्त  इसको  भी  बढ़ाया  जाना  चाहिये  केरल  राज्य  में  केवल  एक  चीनी  फैक्ट

 है  और  वहीं  बहुत  लाभ  एकत्रित कर  रही  है  ।  इसलिये  चीनी  के  शौर  मलय  बढ़ाये  बिना

 मिल  मालिकों  से  किसानों  को  ate  घन  दिलाया  जा  सकता  है  ।

 श्री  ध्  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  कई  सालों  से  यह  सवाल  उठता  चला  रहा

 है  कि  गन्ने के  दाम  बढ़ाये  जायें  |  इसके  साथ  ही  साथ  यह  सवाल  भी  उठता  पाया  है  इस  सदन  में  कि

 चीनी  के  दाम  कम  किये  जायें  ।  तीन  साल  से  लगातार  इस  सदन  में  इस  मामले पर  बहस  हो  रही

 है  लेकिन  अजीब  बात  है  कि  सरकार  का  व्यवहार  इस  मामले  में  उत्साहवर्धक  नहीं रहा  है  ।

 सरकार
 का

 व्यवहार  देख  करके  मुझे
 तो  महाकवि  तुलसी  दास  जी

 की  एक  बात  याद  जाती  है  जिसमें

 उन्होंने कहा  था

 वक्र  न  fare  के  प्रभुता  बधिर  न  कही  0.0

 झधघिकार  पाकर  इस  तरह से  हमारे  शासक  वग  के  लोग  किसानों  को  कौर  तमाम  देश  की  बातों  को

 भला  देते  हैं  सनौर  कभी  कभी  जब  वें  जनहित  की  बात  करते  हैं  तो  उसमें  थोड़े  से  प्राणियों  को  जनता

 मान  लेते  बाकी  को  दुश्मन  मान  लेते  हैं
 ।  तो

 मे  री  समझ
 में

 आज  तक  यह  नहीं  कराया  है
 कि  जनता

 किसको  कहते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश के  चार  जिलों
 में  हड़ताल  चल  रही  है  जिसके  बारे  में  कभी  कभी

 यह  कह  दिया  जाता
 है  कि  राजनीतिक  दलों  द्वारा  इसको  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  लोगों  को बहकाया

 जा  रहा  है  लेकिन  सभी
 किसान  उसमें  हिस्सा  ले  रहे  शोर  इतना  होने पर  भी  जब  उस  दिन यह

 सवाल  यहां
 तो

 कहा  गया  कि  यह  पब्लिक  हित  में  बात  नहीं  है  ।  अरब  अंदर  मिल  मालिकों  को  ही

 पब्लिक  माना  जाता
 तब  तो मुझे  कुछ  नहीं  कहना है  और  अगर  उनको ही  सारी  पब्लिक  नहीं  माना

 जाता  है
 तो  सरकार  को  अपने  रवैये  को  बदलना  होगा  और  लाजिमी  तौर  पर  जनता  फी  उन  बातों

 मूल  अंग्रेजी  में



 ८००  गन्ने  तथा  चोरी  के  मूल्य  के  बारे  में  प्रस्ताव  १७  PEXE

 सरजू

 को  देखना  होगा  जिनके  कारण  न  केवल  चीनी  का  उत्पादन  ही  कम  होता  है  बल्कि  साथ-साथ  इस  देश

 में  ग्र व्यवस्था  भी  उत्पन्न  होती  है  |

 मुझ  याद  है  जब  पिछले  दिनों  इस  विषय  पर  यहां  बहस  हुई  थी  तो  खाद्य  मंत्री  जी  न  कहा  था

 कि  भ्रमर  गन्ने  के  दाम  बढ़ा  दिये  जायें तो  लोग  ज्यादा  गन्ना  बोने  लगेंगे  कौर  जब  वे  गल्ला  ज्यादा  जमीन

 में  बोलेंगे  तब  दूसरे  जो  खाद्य-पदार्थ  हैं  उनकी  कमी  पड़  जायेंगी  ।  उन्होंने  इसके  साथ  ही  साथ यह  भी

 कहा  कि  इससे  चीनी  के  दाम  भी  बढ़  जायें  ।  सैंकड़ों  एक्सपर्ट  कमेटियां  बैठी  sak  उन्होंने  अपनी

 रिपोर्टों  में  कहा  है  कौर  यह  बड़ी  साधारण  सी  बात  है  श्र  सभी  यह  जानते  हैं  कि  जितने  खाने  मन  गन्ना

 उतने  रुपये  मन  चीनी  ।  भ्रमर  गन्ना  दो  रुपये मन  होगा  तो  चीनी  के  दाम  ३२  रुपये  मन  से  ज्यादा

 नहीं  हो  सकते  हैं  ।

 लेकिन  एक  तरक  तो  चीनी  के  दाम  बढ़ते  जा  रहे  हैं  अ्रौर  उनको  घटाने  की  व्यवस्था  सरकार

 नहीं  करती  दूसरी  तरफ  जब  यह  मांगकी  जाती  है  कि  गन्ने  के  दाम  भी  बढ़ाये  तो  यह

 बहामा  कर  दिया  जाता  है  कि  लोग  दूसरे  अनाजों  की  खेती  को  छोड़  कर  इसकी  खेती  करना  शुरू

 कर  गे  कौर  जब  हड़ताल  इत्यादि  होती  है  तो  गोलियों  इत्यादि  से  काम  लिया  है  ।  में

 देवरिया  इत्यादि  पूर्वी  जिलों  को  देख  करके  कराया हूं  ग्रोवर  वहां  पर  मेंने  देखा  है  कि  किस  तरह

 से  मिल  मालिकों  के  पाठकों  के  पास  दस  दस  दिन  तक  गन्ने  की  गाड़ियां  लगी  रहती  थीं  मगर

 १४५  तारीख  को  होने  वाली  हड़ताल  को  फेल  करने  के  लिये  वे  बाहर  से  गन्ना  मंगा कर  इस्तेमाल कर

 रहे  लेकिन  उनका  गन्ना  उन्होंने  नहीं  लिया  है  ।  वें  श्राज की ठंडी की  ठंडी  रातों  में  बाहर  एक  चादर
 के

 साथ  पड़े  रहते  उनको  पूछने  वाला  कोई  नहीं है  ।  अगर  सरकार से  इसके  बारे में  कहा  जाता है  तो

 जवाब  दे  दिया  जाता  है  कि  मिलਂ  मालिक  वहां  से  भाग  जायेंगें  ।  अगर वे  भाग  जायेंगे तो  उनके  लिये  ते

 आपकी  लाठियां  शर  गोलियां  ठंडी  हो  जायेंगी  लेकिन  गरीब  किसानों  के  लिये  वे  तैयार हैं  ।

 मिल  मालिक  भाग  जायेंगे  तब  गोलियां  नहीं  तब  लाठियां  नहीं  तब  जन-हित  नहीं

 टूटेगा  लेकिन  ane  किसान  कहेगा  कि  कमाई  का  हक  उसे  मिलना  चाहिये  तब  उन  पर

 गोली  सब  कुछ  बरसाने  की  कोशिश  की  जायेगी  ।  यंह  रवैया  बदलना  चाहिये  झ्र  जनता  के  हित

 को  देखकर  सब  काम  होना  चाहिये  |  दरअसल  में  हमें  मुल्क  के  eat  लोगों  को  इतमीनान  दिलाना

 चाहिये  a  जब  आपने  ऐसा  किया  तभी  किसानों  की  हालत  को  श्राप  सुधार  सकते हैं  ग्र न्य या

 नहीं  ।

 यह  बात  भी  माननीय  मंत्री  जी  को  मालूम  होनी  चाहिये  कि  अगर  किसानों  की  आधिक

 ददा  खराब  जरगर  किसानों  के  पास  खरीदने  की  शक्ति  ने  तो  ये  मिलें  भी  बन्द  हो
 ९ च ५

 ये  चुका
 '

 भी  बन्द  हो  जब  पैसा  रहेगा  ही  नहीं  तो  वे  खरीदी  कहां  से  ।  हालत  यह  हो  रही  है

 पूर्वी  जिलों  में  कि  उन्हें  लगान  का  पैसा  war  करनाਂ  हो ग्रो प्र
 fer  सोसाइटीज़  वाले  शर  कर्ज  वाले

 उन  के  सिर  पर  सवार  हो  रहे  हैं प्र ौर  इतना  होने  पर  भी  उनको  गन्ने का  दाम  इतना  भी  नहीं  मिलता  है

 जितना  सुखी  लकड़ी  का  राज है
 अराज  सुखो  लकड़ी  दो  रुपया मन  बिकती है

 श्र  जो  गन्ना है  वह

 एक  रुपया  दस  मन  ।  मेरे एक  माननीय  दोस्त
 ने  ठीक ही  कहा  है

 कि
 जब  स्थिति  है  कि  टके

 सेर
 टके

 सेर  खाजा  बिक  रहा है
 ।  राज

 ये  दोनों ही
 बराबर  हैं  ।

 बहुत  से  जप्य  सदन  के  सामने  पेश  किये  गये  हैं  मैँ  चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  उन

 पर  गौर  करें  गन्ने  के  दाम  अगर  बढ़ें  तो  किसान  ज्यादा  खेती  नहीं  करेंगे  ।  मेरी  दसियों  किसानों  से

 बातचीत  हुई है  कौर  उनसे  मुझे  पता  चला  है  कि  कोई  किसान  एक  एकड़  में  गन्ने  की  क्ति  करता



 २६  १८८१  )
 TA  तथा  चीनी  के  मूल्य  के  बारे  में  प्रस्ताव  पद १

 कोई  इससे  भी  कम  में  करता  है  ।  इस  वास्ते  यह  बहाना  बनाना  कि  गन्ने  की  खेंती  बढ़  गलत है
 |

 प्यार  इतना  होने  पर  भी  समझते हैं  कि  वहू  बढ़ेगी
 तो  श्राप  इस  पर  लिमिट  लगा  सकते

 इस  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगा  सकते हैं  लेकिन उनके  हक  तो  उनको  मिलने

 कई  माननीय  सदस्यो ंने  कहा  है  कि  गन्ने  के  दाम  तो  बढ़ें  लेकिन  चीनी  के  दाम  नहीं  बढ़ने  चाहियें  ।

 wat  जो  बिल  भराया  था  कौर जो  कि  पास  हो  चुका  है  उसमें  कहा  गया  है
 कि  पिछली  चीनी जो  रुकी

 हुई  जोकि  स्टाक  के  अन्दर  मौजूद  उसी
 के

 ऊपर
 उस

 बिल  का  श्रसर  पड़ता  यानी
 उसी

 पर

 टैक्स  लगेगा  ।  लेकिन  चरागे  जो  चीनी  प्रायः  क्या  उसका  दाम  भी  कम  करने  श्राप  जा  रहे  क्या  ऐसा

 बिल  भी  ला  रह ेहैं  कि  आइंदा  चीनी  के  दाम भी  तय  हो  उसके  दाम भी  कम  हो  जायें  ?

 लिये  मैँ  समझता  हूं  कि  एक  कमिशन  मुकरर  होना  चाहिये  जोकि  यह  पता  लगाये कि  गठन  के  उत्पादन

 पर  क्या  लागत  जाती  है  सनौर  साथ  ही  साथ  वह  चीनी  की  कीमत  भी  तय  करे  ।  अगर  ग्या प्रा पन  एसा

 न  किया  तो  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  श्राप फा  समाजवाद  का  नारा  धरा  का  धरा  रह  जा

 जो  avg  बड़ी  बड़ी  बातें  करते  वे  कागजों  पर  ही  रह  जायेंगी  कौर  दूसरी  तरफ  देश का  alae

 ढांचा  छिन्न-भिन्न  हो  जायेगा  भर  रात  दिन  झगड़े  होते  इसमें  किसी  भी  राजनीतिक  पार्टी

 का  दोष  नहीं  होगा  ।  मैं  तथा  मेरे  दल  के  लोग  भी  यंह  नहीं  चाहते  हैं  प्रौढ़  न  दूसरे  दलों  के  लोग  चाहते

 हैं  कि  हड़ताल हो  लेकिन  सरकार  का  जो  रवैया  वह  भी  बदलना  चाहिये  कौर जब  वह  लाठी  कौर

 गोली  पर  उतर  है  तो  उस  उसका  लाजिमी  तौर  पर  जो  नतीजा  निकलता  वह  हमारे

 सामने  प्राता है
 ।  इसलिये मैं  चाहुंगा  कि  माननीय  मंत्री  जी  एलान  करें  गन्ने  के  दाम  बढ़ाने  का

 ताकि  किसानों  में  सन्तोष  पेदा  हो  सके  प्रौढ़  तरफ  से  हम  विश्वास  दिलाते  हैं  कि  केवल  झगड़े  के

 लिये  झगड़ा  नहीं  होगा  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  किसान  को  उसकी  मेहनत का  उचित फल  मिले  शौर

 उसको  यह  फल  नहीं  मिला  तो  इसमें  कोई  धमकी  की  बात  हमारे  चाहने  पर  भी  शांति  स्थापित

 नहीं हो  सकती  ।  मुझे  विश्वास  है
 कि

 माननीय  मंत्री  जी  कोई  उचित  कदम  उठायेंगे  a  गन्ने का

 भाव  दो  रुपया  मन  करन  की  घोषणा  करेंगे  ।

 श्री  सुनाया  अ्रम्बलम भ्झ  (  )
 :  उपभोक्ताओं के  हित  की  सामान्य  रूप  से  झ्रवहेलना

 की  गई  है  ।  जब  श्री  जैन  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय के  मंत्री थे  तो  उन्होंने  यह  घोषणा  की  सारे  भारत  में

 चीनी  का  मूल्य  एकसा  रहेगा  |  उत्तर  भारत  में  चीनी  का  उत्पादन  मूल्य  दक्षिण  भारत  की  अपेक्षा

 अधिक है  ।  दक्षिण  भारत  में  चीनी  का  उत्पादन  मूल्य  १  रुपये  ५  जाना  प्रतिदिन है  लेकिन  भारत

 सरकार  द्वारा  १  रुपया  दस
 जाना  प्रतिदिन  समान  मूल्य  कर  दिया  गया  |  इससे  भारत  सरकार  को  तो

 कोई  लाभ  नहीं  ह  लेकिन  मिल  मालिकों  को
 ४

 से  xara  प्रतिविस  का  लाभ  हो  गया  मेरा  निवेदन

 है  कि  इस  चीनी  उत्पाद  विधेयक  को  चीनी  के  मूल्य  के  अन्तर को  ठीक  करने  के  लिये

 जून  अथवा  जुलाई  में  ही  लाना  चाहिये  था  ।  सारे  भारत  में  एक  समान  मूल्य  का  तो  मै  स्वागत  करता

 हुं  ।  लेकिन  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं
 andi  कि  जब  दक्षिण  में  चीनी  सस्ते  दामों  पर  उत्पादित

 होती  है  तो  दक्षिण  भारत  के  लोग  उसे  भ्रमित  मूल्य  पर
 क्यों  खरीदें

 ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  झ्राजकल  चीनी  का  वितरण  भी  लाभदायक नहीं  है  ।  लोगों  को  बड़ी

 भ्र सुविधा  एवं  कठिनाई का  सामना  करना
 पड़ता  है

 ।
 वितरण

 की
 व्तंमान  व्यवस्था  सन्तोषजनक

 नहीं  है  ।  लोगों  को  नियंत्रित  मूल्य  पर  चीनी  नहीं  मिलती  |  इसका  कारण  यह  है  कि  मिलों  के  af

 कर्ता  खुदरा  व्यापारियों  को  चीनी  ठीक  तरह  से  नहीं  देंते  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  वितरण  की  व्यवस्था

 बदलनी  चाहिये  ौर  खुदरा  व्यापारियों  को  चीनी  उनके  घर
 पर

 मिलनी  चाहिये  जिससे  मुख्यकार्यालय
 eee

 द७

 मल  गर प्रे जी  में



 रुद्र  गन्ने  तथा  dal  के  मूल्य  के  बारे  में  प्रस्ताव  गु  १७  PEXE

 [aft  सुनाया

 तक  उनका  अन  जाने  खर्चा  बच  जाये  ।  साथ  ही  सरकार  को  इस  बात  की  भी  व्यवस्था  करनी

 चाहिये  कि  खुदरा  व्यापारियों  को  कम  से  कम  ६/,  प्रतिशत  का  लाभ  हो  ।  सारे  भारत  में  एक  समा नਂ

 मूल्य  रखने  की  नीति  के  फलस्वरूप  मिल  मालिकों  को  बहुत  लाभ  हम्ना है  ।  हम  देखते  हैं  कि  इन

 चोनी  मिलों  के  दरों  को  मूल्य  होने  वाले  अत्यधिक लाभ  के  परिणामस्वरूप पहले  से  हो  ५०  से

 ६०  प्रतिश्त  तक  बढ़  जाता है
 मेरा  निवेदन है

 कि  जहां  उपभोक्ता  को  चोरी  के  मूल्य  के

 लिये  अधिक  धन  देना  पड़ता  है  वहां  सरकार  को  इस  बात  की  भी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  मिल

 मालिकों  को  अधिक  लाभ  न  होकर  वह  सारी  राशि  सरकारी  खजाने  में  करावे  ।

 श्री  सुपकार
 :  उत्तर  wea  बिहार  को  छोड़कर  AT  राज्यों  में  हम

 देखते  हैं  कि  चोनी  २  रुपये  प्रति  सेर  के  भाव  से  बिक  रही  है  ।  प्रति  त्वं  चीनी  का  मूल्य  बढ़  रहा  है

 अन्य  खाद्यान्नों  की  अपेक्षा  गत  वर्षों  में  चीनी  का  मूल्य  बहुत  अधिक  बढ़  गया  है  |

 ag  भो  देखने  में  पाया  है  कि  जब  कभी  किसी  भी  वस्तु  का  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाया  जाता

 ह ैतो  उसका  प्रभाव  उपभोक्ता  पर  पड़ता  है
 ।  हालांकि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  झा स्वासन

 दिया है  किन्तु  फिर  भी  मुझे  सन्देह  है  कि  प्रभाव  निश्चय  ही  बाजार  पर

 सरकार  को  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  उपभोक्ता  को  चीनी  उचित

 मूल्य  पर  मिले  ।

 श्री  मोहन  स्वरूप  उपाध्यक्ष  इधर  कई  रोज  से  हम  यह  यत्न  करते

 रहे  है ंकि
 सरकार  का  ध्यान  गन्ने

 के
 मसले  की  अ्रोर  दिला  सकें  कौर  मुझे  खुशी है  कि  कई  रोज॑

 को  मेहनत  के  बाद  way  अराज  मुझे यह
 दिया

 है
 कि  इस  मसले  पर  यहां  हाउस  में

 गौर  हो  सक े।

 जहां तक  गन्ने  का  सवाल
 €ै। ५ गवन ट  का  भी  ख्याल  दूसरे  लोगों  का  ख्याल  है

 कि  गन्ना  देश  में  ज्यादा  पैदा  होता  है  मगर  शायद  उनको  यह  ख्याल  नहीं  है  कि  यहां

 इस  देश  में  गन्ने  a  पं  दीवार  सिर्फ॑  क  ताकत ही  होती  है  शर  बाकी  गल्ले  का  उत्पादन  होता

 जिन  इलाकों  में  गन्ना पैदा  होता है  वह  उपाध्यक्ष  ऐप  तराई  के  लाके हैं  जहां  कि

 Ta  के  अलावा  और  कोई  खोज  पदा  ही  नहीं  हो  सकता  ।  इसलिए  गन्ने  का  मसला  एक  ऐसा

 मसला  है  कि  किसानों  को  गन्ना  बोना  ही  पड़ता  इसके ग्र लावा  गन्ना  एक  ऐसी  क्रौप  है

 जिससे  कि  दूसरी  क्रैप्स  की  अपेक्षा  ज्यादा  मिलने  को  संभावना  होती  इससे

 कुछ  अधिक  आमदनी  होने  की  उम्मीद  रहती  है  ।- इसलिए  गन्ने  का  जो  सवाल  है  यह  एक  बहुत

 बड़ा  सवाल  है  ate  कई  वर्षों  से  बराबर  हम  सको  ठीक  से  हल  करने  श्र  चीनो  अधिक  पैदा

 करने को  बात  कहते  रहे  यह  जो  गन्ने का  सवाल  Far  यह  सबसे  पहले  सन्  ५२

 शर  ५३  में  ।  उससे  पहले  गन्ने  माकूल  कीमत  मिल ह  थी  लेकिन  इस  साल  ५२,

 ३  में  गन्ने  को  कीमत  मिल  गेट  पर  १  रुपये  कराने  शर ग्राउट  स्टेशंज  पर  १  रुपये  ३

 कर  गि  सन्  ५२,  ५३  के  पहले  यह  फक  नहीं था  ।  सन्  ४६,  ४७
 में  चीनी  का  भाव  था

 २०  रुपये  १४  अने  मत  और  गन्ने  की  कीमत  थो  १  रुपये  ४ ने  सन  फर  च  ४७,  ८

 में  २  रुपये  मन  गन्ने  का  दाम  था ग्रौर  चीनी  का  भाव  उस  समय  ३४५  पये  मन  था  ।  हालांकि

 मिल  मालिकों  ने  यह  वायदा  किया था  कि  वहू  दिक्कत  की  कीमत  २३  पये  मन  से  ज्यादा  नहीं

 करेंगे
 लेकिन  उपाध्यक्ष  aa  देखा  कि  चीनी  की  कीमत  ३०  रुप  से  कभीਂ

 कम  नहीं  हुई

 +a  अंग्रेजी  म



 AqoR २६  १८८१  )  गन्ने  तथा  चीनी  के  मूल्य  के  बारे  में  प्रस्ताव

 बल्कि  कौर  ज्यादा  ही  होती  रही  लेकिन  उत्पादकों  को  बराबर  मिल  गेंद  पर  १  रुपयें  ५

 मन  प्रौढ़  आउट  च स्ट्शष् ्  पर  १  रुपये  ३  जाने  मन  के  हिसाब  से  मिलता  रहा ।  श्री  गन्ना

 उत्पादकों  कौर  किसानों  में  चूंकि  उनको  उनकी  उपज
 के  मुनासिब  कौर  जायज

 दाम  नहीं  मिल

 रहे  हैं  इसलिये  उनमें  एक  संतोष  है  ।  यह  खेद  का  विषय है  कि  सरकार  का  ध्यान बजाय  किसानों

 के  मिलमालिकों  और  पूंजीपतियों  की  भ्रांत  wae  सरकार
 का

 ध्यान  जो  गन्ना  उत्पादक  हैं

 उनकी  तरफ  कम  ऐसा  हमें  शुबहा  होता है  ।  इसकी  पुष्टि  सबात  से  हो  जाती  है
 कि  सन्

 ५३  में जब  चौतनी का  भाव  ३०  रुपय  मन से  कम  नहीं  था  तो  सरकार  ने  बाहर  से

 करीब  १००  करोड़  रुपये  की  चोरी  मंगाई  कौर  वह  २०  रुपये  मन
 के  हिसाब  से

 मंग
 ई  गई

 लेकिन  मूझे  ताज्जुब  है  कि  २०  रुपये  wa  की  चीनी  होन ेके  बावजूद  भी  वह  हिन्दुस्तान  में

 ३०  रुपये  मन से  कभी  कम  नहीं  इस  तरह  से  इन  दोनों  के  मिल मालिकों  का  शोषण

 बराबर  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  आपको  यह  सुन  कर  ताज्जुब  होगा  कि  जब  किसान  पर  कोई  रकम

 वाजिब  होती है  लगान की  तो  उसके  बल  कुछ  होत ेहैं  उसका  मकान  कुक  होता है  कौर  बीवी

 बच्चे  तक  कुक  हो  जाते  हैं  लेकिन  ऐसी  aga  सी  सिलें  मेरो  पीलीभीत  में

 ही  एक  मिल  है  जिसको  कि  २०,  २४५  लाख  रुपया  दिया  गया  इती  तरह  बरेली  में  एक

 मिल है  उस  पर  करीब  १५,  .१६  लाख  पया  वाजिब है  लेकिन  उनसे कुछ  नहीं  पूछा  जाता

 किसान  हालांकि  वे  मिलों  को  चुके  हैं  लेकिन  उनको  उसका  पैसा  नहीं  मिलता है  ale

 और वें  इस  कारण  बड़े  परेशान  उनकी  क  बात  भी  नहीं  पूछी  जाती है  हालांकि  इस  ऐक्ट

 के
 भ्रमर  यह  प्राचीन  है  कि  मिल मालिकों  को  इसके  लिए  मंजूर  किया  जा  सिकता  है  प्रौढ़

 उनका  लाइसेंस  तक  कैंसिल  किया  जा  सकता  कानून  में  यह  दिया  gar  हैकि  wae  चीनी

 के  मिलमालिक  गन्ने  के  दाम  किसानों  को सदा न  करें  तो  उन  पर  कोश्नरसिव  मेथ दस  इस्तेमाल

 किये जा  सकते  हैं  लेकिन  हम  देखते  हैं  उनके  लिए  कुछ  नहीं  किया  जाता है  श्र  ससे

 स्पष्ट  है  कि  सरकार  की  नीतिਂ  जो  है  वह  किसानों  खिलाफ है  ate  सरकार  सरमाये दारों  की

 मदद  करती  रही है  ate  यह  दुख  का  विषय  है  कि  आज  भी  वही  सरमाये दारों  की  मदद  करने

 की  पुरानी  ति  बराबर  जारी है

 जब  सन्  S%,  ४७  में  गन्ने  का  भाव
 पये

 प्रतिमा  था  तो  चीनी  ३४५  रुपये  ७  ae

 मन  थी  लेकिन  राज  जब  कि  गन्ने  के  दाम  नहीं  बढ़ाये  गये  है ंतो  चीनी  खुले  भाव  ५०  रुपये

 बाजा
 ं

 में  बिक  रही  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  कौनसा  हिसाब है  जिसकी  कि

 रू  से  गन्ने  की  कीमत  दो  रूपये  प्रति  मन  नहीं  होनी  चाहिए  ?
 साफ  का  तकाजा

 है
 कि  गवर्नमेंट

 की  गन्ने  की  कीमत  बढ़ाने  के
 बारे

 में  हमदर्दी
 से

 सोचना  चाहिए
 ।

 ott  प्राइम
 मिनिस्टर  साहब  ने  कहां  श्र

 गवर्नमेंट  के  लोग  भी  इस  बात  को  कहते

 हैंकि  गन्ने  के  बारे
 में

 सरकार  ने  कोई  फिरसे ध
 1  नहीं की  हैं

 ae  सलिए  सरकार यह  नहीं

 जानती  कि  गन्ने
 की पैदावार  में  कितना  पया  as  होता  है  कौर  उसकी  शकल  क्या है  ।  जैसा

 कि  एक  दोस्त
 ने  सुझाव  दिया  मैँ  चाहता हूं  कि

 गवर्नमेंट  स  सिलसिले में  तहकीकात  करे कि

 वाकई  गन्ने  की  शरह  क्या  होनी  चाहिए  उसकी  पैदावार  के  हिसाब  से  ।

 जहां  तक  सरकार को  से  होने  वाली  आमदनी  का  सवाल  है  सरकार  को  उससे  काफी

 maa  होती  एक  मन  चीनी  पर  १०  रुपये  ११  aaa  एक्साइज  ड्यूटी  लगती  है

 और १  १  पये  १४  खाने  faq सैस  होता  इसके  aa  साढ़े  सात  aad  मन  कोग्रापर टिव



 रद्  गन्ने  तथा  चीनी  के
 wea  के  बारे  में  प्रस्ताव  '१७  PeVE

 मोहन

 कमिशन  दिया
 जाता  इस  तरह  से  कुल  १३  पथ  शर  कुड  पैसे  प्रतिमा  नीति  पर  सरकार

 को  झ्रामदनो  होती  है  ।  इसके  अलावा  सरकार  को  बंड सारी  का ड्यूटी  से  भी  इनकम  होती है
 ।

 भ्रलकोहल  से  भा  उसकी  आमदनी  होते  इवो  तरह  रेलवे  फ्रेट  के  जेए  भो  सरकार  को

 अमदन  होती  है  ।  १  करोड़  मन  शीरा  उत्तरप्रदेश  में श्व ग्रा  था  asa  से  श्रलकोहल  पेदा  हो  1

 सलिए  सरकार  को  स  बा  में  जरा है  प्रौढ़  उससे  भो  सरकार  को  आमदनी  arts

 इंसाफ  से  काम  लेना  चाहिए  are  यह  देखना  चाहिए  कि  गरीब  गन्ने  के  काश्तकारों  के  साथ

 wale  न  हो  कौर  उनको  उनके  गन्ने  के  मुनासिब  दाम  सिलें  जहां हम  चीनों के  क़य्यूम  ते

 ei  बात  सोच
 '  मिलमालिकों  क  बात  सोचते  हैं  वहां  हमारा  फर्जे  यह  भी  हो  जाता है

 कि  aa  किसानों  के  हित  क  भा  बात  ala  जो  कि  मेहनत  करके  गन्ना  पैदा  करते हैं  जो

 कि  लू  ak  धूप  की  परवाह  न  करके  रात  दिन  खेतों में  मशक्कत .  करते  हैं  ।
 समव  गया  है  जब  सरकार  को  अधिक  देखो न  करके  इत  सा  मसलें पर  विचार  करके  TAT

 उत्पादकों  के  साफ  करना  चाहिए  |

 fare  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  में  इस  बात  का  स्वागत  करता हूँ  कि

 सरकार  को  सदन के  समक्ष  यह  सिद्ध  करने का  अवसर  मिल  रहा है  कि  हाल  हो  में  गन्ने  का

 जो  मूल्य  बढ़ाया  गया है  वह  ठीक  ही  था  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  गलना

 उत्पादकों  संख्या  बहुत  अधिक  सलिए  मिल  मालिकों के  मुकाबले  में  सरकार
 को  उनके

 हितों का  अ्रधिक  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  मुझे  यह  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  कि  सरकार  की

 सहानुभूति  निश्चित  रूप  में  उत्पादकों
 के

 साथ  परन्तु  ऐसा  होते  हुये  wi  मिल  मालिकों
 के

 हितों  ग  ध्यान  रखना  ही  होगा  ताकि वे  चीनी  उत्पादन  कर  सके  साथ  दूसरी  बात

 जिसका  ध्यान  रखना  पड़ता  है  वह  गन्ने  के  मुकाबले  में  अन्य  फसलों  का  बात

 जिसका  ध्यान  रखना  बड़ा  जहरी  है  वह  उपभोक्ता ग्र ों
 का  हित

 >  |  न  सबको  सामने  रख

 कर  यदि  देखा  जाय  तो  पता  चलेगा  कि  यदि  किसी  के  साथ  रियायत  की  गयी  है  तो  वे  गन्ना

 उत्पादक  ही  हैं  ।  इसमें  कोई  सरकार  की  प्रतिष्ठा  का  कोई  प्रश्न  नहीं  जसा  कि

 श्री  बनर्जी  ने  कहा  PEYR-UY  से  यह  प्रकार र  ही  हैकि  गन्ने  की  फसल  बोने  के  पहले  ही

 यह  घोषित  कर  दिया  जाता है  कि  उत्पादकों  को  गन्ने  का  क्या  दाम  इस  बार  भा  फसल

 बोन ेसे  काफी  पहले  मई  १९५६  में  गन्ने  की  कीमतों की  घोषणा  कर  दो  गई  थी ।

 गत  वर्ष
 जब  इस  संबंध  में  आन्दोलन  gat  तो  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  था  ॥

 परन्तु अरब  एसा  मालूम  होता है  कि  कुछ  राजनीतिक  दलों  के  लिए  यह  वार्षिक  धंधा  बन  गया

 दिसम्बर  १९४५८  में  इस  भ्रान्दोलन  तथा  इससे  संबंधित  प्रश्नों  के  सभी  अंगों  पर  मंत्रिमंडल  में

 विचार
 हुमा  सरकार का  यही  निश्चय था कि था  कि  मूल्य  १  रु०  ७  बातें  से  बढ़ाने  का  कोई

 कारण
 नजर  नहीं  परन्तु  फिर  बाद  में  कई  बातों  का  ध्यान करत  हुए  हमने  कीमत

 १  रु०

 ७  जाने से  बढ़ा  कर  १  रु०  १०  कर  दी  |

 कीमतें  निर्धारित  करने का  go  इतिहास  भी  सदन के  समक्ष रखना  चाहता  हूं
 |  गन्न

 की

 कीमतों  को  निर्घारित  करने  का  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  ने  VEY o-Y 2  में  प्राप्त  किया था

 हमने  उस  समय  १  रु०  १२  झरने  कीमत  निर्धारित की  थी  ।  यह  कीमत  PEK L-KR  तक  चलती

 रही  ।  इस  बीच  हम  ने  देखा  कि  अधिकाधिक  भूमि  पर  गन्ने  की  खेती  होने  लग  गयी  |  सब

 बतों  पर  विचार  करते  हुए  सरकार  ने  गन्ने  का  मूल्य  इतना  श्रमिक  रखना  ठीक  नहीं  समझा  यह

 कीमत  PEXRRAZ  में कम  कर  के  १  रु०  ५  श्री  करदी  ।  इस
 के  बाद  फिर  गन्ने  की  खेती  कम  भूमि

 faa  भ्रंग्रेज़ी  में
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 में  होते  लगो  |  तो हमने  VRYZ-UY | में  गन्ने  को  कोसल  फिर  बढ़ा  कर  १.  ०  ७ स्रात  aia

 कर  दौ ।  तब  से  लेकर  २५  भ्रक्तूबर  तक
 दाम  यहाँ  रहे  हैं

 इस  केबाद  9.0  ग्रोवर  बातें भी  इस  दिला  में  सामने  ग्रा  जिनका  ध्यान  रखना  जरूरी  था  ।

 उत्तर  प्रदेश  ग्रोवर  बिहार  के  विधान  मं  डलों  ने  सिफारिश  की  कि  ये  कीमतें  बढ़ा  कर  १  रु०  १०  कर

 देनों  चलो  वाजपेयी  तो  चाहते हैं  कि  कीमत  २र०  मन  कर  दी  जाय े।

 सब  से  पहले  बिदार  विधान  सभा  में  यह  मामला  दिसम्बर  १९५७  में  प्राया  दौर  वहां  यह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  कि  ये  कीमतें  बढ़ा  कर  १-१२-०  कर  देनी  चाहिए  ।  फिर  भी  सरकार

 को  तो  इस  मामलें  में  सब  बातों  का  ध्यान  रखना हैं  ।  बिहार  सरकार  ने  भी  विधान  सभा  के  इस

 प्रस्ताव  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  च् च्  हुए  इस  मामले  पर  विशेष  जोर  नहीं  दिया  ।  ठीक  यही

 अवस्था  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  की  है  जिसने  कि  इस  मामले पर  प्रस्ताव  पारित  किया  था

 are  कहा  कि  इन  मामलों  पर  किसी  ats  द्वारा  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  उसने

 कीमतों में  वृद्धि  करने  की  सिफारिश  नहीं  की  थी
 ।  परन्तु  जब

 मई  PEKE  में  न्यूनतम

 मूल्य  निर्धारित  किया  गया  तो  दोनों  उपरोक्त  विधान  मंडलों  ने  सरकार  से  यह  सिफारिश  की

 कोमतों  को  पड़ता  जरूरी  ह  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  कि  यह  बढ़ी  हुई  कीमत

 १-१२-०  ही  होनी  परन्तु  हमनें जब  सारो  बातों  पर  विचार  किया  तो  इस  परिणाम

 पर  पहुंचे  कि  तीन  भराना  प्रति  मन  से  अधिक  मूल्य  बढ़ाना  उचित  नहीं  ।  ऐसा  करते

 दुए
 मनमानी  नहीं  की  गयी  प्रत्युत  उत्पादकों  के  हित  का  ध्यान  रख  कर  ऐसा  किया  गया

 ह
 e

 ऐसा  करते  हुए  उत्पादन  की  लागत  का  भी  पूरा  ध्यान  रखा  गया है  ।  क्योंकि  wey  फसलों

 से  इसका  नहीं  हो  इसे  तो  हर  हालत में  उत्पादक  को  बेचना  ही  होता  मत  यह

 बड़ी  आवश्यक  बात  हैँ  कि  उत्पादन  के  खर्च  का  पूरा  ध्यान  रख  कर  ही  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किया

 जाय  ।  PEYTAY  से  लेकर  तीन  वर्षों की  उत्पादन  लागत  कौर  wy  सब  व्यय  मिला कर  यह

 कीमत  रु०  १-०-६  प्रति  मन  फैलती  है  ।  हमने  रेलवे  ara  दिये  गये  गन्ने  की  कीमत

 १  रुपया  ५  भराने  निर्धारित  की  है  ake  मिल  के  दरवाजे  पर  दिये  गये  माल  की  कीमत

 १  रुपये  ७  जाने  प्रति  मन  निर्धारित  की
 हे

 ।.  गन्ने  की  खेती  का  प्रकार  दखते  हुए  यह  सोचना

 शायद  ठीक  हो  कि  गन्ना  उत्पादक  काफी  नफा  ले  फिर  भी  सब  कुछ  सोचते  हुष च्  यह  कहना

 कठिन है  कि  १-५-०  प्रति मन  अथवा  9-0  प्रतिमा  की  कीमत  बहुत  ही  कम  यह

 इस  लिए  भी  ठीक ह  कि  इस  प्रकार  से  मूल्य  निर्धारित  करने  के  पश्चात  हर  साल  अधिकाधिक  भूमि

 में  गन्ने  की  खेती  की  गयी  है  ।  गन्ना  उत्पादक  अरपना  माल  चीनी  मिलों  को  देते  हें  गर्त  गन्ने  की

 खेतो  प्रति  वर्ष  विस्तार  होता  गधा  ।

 हमारी  जानकारी  के  भ्रनुसार  गन्ने  की  खेती  काफी  बढ़  रही  गत  बार  हमारे  सम्बन्ध

 मंत्रो  महोदय  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  कीमतें  बढ़ाने  का  कोई  सवाल  नही ंहै  इसलिए  नहीं  कि

 इस  से  अधिकाधिक  भूमि  में  गन्ने  की  खेती  होने  लगगी  ।  यदि  गन्ना  की  खेती  भ्रमित  भूमि  बढ़ेगी

 तो  थोड़ी  ही  बढ़ेंगी  |  परन्तु  हमें  दूसरी  फसलों  का  भी  ध्यान  रखना है  कौर  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात

 है  जिसकी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकता  ।  यदि  हम  इन  सब  बातों  की  कौर  समूचित  ध्यान  तो

 इसी  परिणाम  पर  पहुंचेंग  कि  जो  भी  दाम  निर्धारित  किये  गये
 वे  उचित  ही  हैं  ।

 सभा को  4g  भी  पता  है  कि  उत्तर
 उत्तर  बिहार  कौर  पंजाब  में  ३०  जुलाई  Pus  को

 गन्ने  की  कीमतें  निर्धारित  की  गयी  थीं  ।  जब  ये  कीमतें  निर्धारित  की  तो  उस  से  चीनी  की  कीमतें

 भी  बढ़ने  लग  गयीं  ।  हमने  चीनी  का  दाम  ३६  रु०  प्रति  मन  निर्धारित  किया  था  ।  कौर  गन्ने



 T  re  ह
 ook  गन्ने  तय  |  थि  क  ॥  के  aes  के  बारे  में  प्रस्ताव  १७  PEXE

 [st  उ०  म०

 का  दाम  g/xf—- are  १/७/-प्रति  इस
 तरह  सब  खर्चे  अथवा  कर  इत्यादि  का  व्यय  निकाल

 कर  मिल  मालिकों  को  कल  २.४  प्रतिशत  का  नफा  उपलब्ध  हो  सका  ।  यह  कहा  गया  है
 कि

 मिलों  बहुत  अधिक  नका  कमा  रह  हैं  ।  यह  ठीक  सकता

 बम्बई  कौर  एक  अघ  अन्य  स्थानों  की  मिलों  ने  नफा  कमाया  भी  ।  का  मूल्य  निश्चित  करते

 समय  गन्ने  का  मूल्य  निश्चित  करना  चाहिए  |  उत्तर  प्रदेश  कौर  उत्तर  बिहार  के  कारखानों के

 लिए  ३६  रुपये  मन  का  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  था  उसके  ग्राघार  पर  मिल  मालिकों  का

 नफा  Qh  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  बढ़ता  |

 निर्माण  निर्घारित  waged  के  अनुसार  फैलाया  जाता  है  कौर  उसके  ह ग्रनसार गन् गन्ने
 की

 कीमत  में  वृद्धि होने  के
 कारण  चीनी की  कीमतों  में  १  रुपया  ८४५  नये  पैसे  प्रति  मन

 की  वृद्धि

 हो  गयी  ।

 कुछ  मानवीय  सदस्यों  का  सुझाव  था  fe  इस  सारे  प्रदान  की  एक  समिति  के  सूप

 कर
 दिया  जाय  ।  परन्तु  ऐसा  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  ।  वास्तव  में  चीनी

 के
 लागत  व्यय

 के  प्रदान  को  प्रशंसकों  आयोगने
 समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  इसने  भी  प्रतिवेदन  में  इसका

 समर्थन  किया  आर  यह  प्रतिवेदन  सरकार  के  विचाराधीन  यद्यपि  इस  समय  प्रफुल्ल

 आ्रायोग  की  सिफारिशों  को  प्रकट  करने  का  अधिकार  मुझे  नही ंहै  परन्तु  मैं  इतना  बताना  चाहता

 हूं  कि  प्रफुल्ल  आयोग  की
 भी  इस  मामले में  सिफारिश यही  है  कि  चीनी का  ३६  रु०  प्रति मन

 तथा  गन्न ेका  १  रु०  ५  जाना  अथवा  १  रु०
 ७

 जाना
 प्रति  मन  दाम  बिल्कुल  उचिंत  ही  है  |

 मैं  सदन को  एक  प्रो  महत्व  जगं  बात  बताना  चाहता  हूं  जो  कि  किसी  ने  नहीं  कही  है  ।  वह

 यह  है  कि  हमने  यह  न्यूनतम  मूल्य  निर्घारित  किया  परन्तु  हमने  यह  भी  स्पष्ट कर  दिया  है

 fe  यदि  मिलो ंने
 अधिक  नका  कमाया  तो  जो  मूल्य  संबंध  सुत्र  हमने  PEYGHKE  में  निर्धारित

 किया  उसके  अनुसार  उन्हें  गन्ना  उत्पादकों  को  अधिक  मूल्य  देना  होगा  ।  गत  वर्षों-में  हमने

 काफी  रकम  करदा  की  है  रोक  इस  दिला  की  गयो  लखों  को  श्रदायगों  के  झ्रांकड़े  मेरे  पास  विद्यमान

 कब  कीमतों  के  सुत्र  के  पहले  भी  ऐसा  किया  जाना  अनिवार्य  १९५२-५३ में  हमनें  १००

 QEYR-UY A में  ११३  १९५४-५५  में  ७१  ZEYYN-XG,  में  ६२  लाख

 और  PEXGRLY  में  ८५  लाख  दिया  गया  |  यद्यपि इस  सुत्र के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिदार

 के  कारखानों  क  लिये  श्रदायगो  की  कुछ  अधिक  गुंजाइश  नहीं  होगी  क्योंकि  कारखानों  में  चीनी  की

 कीमतें  निर्धारित  बम्बई  अर  दक्षिण  के  कारखानों  के  लिये  इस  सुत्र  के  अन्तर्गत  अदायगी

 की  काफी  गुंजाइश  ये  कारखाने  गन्ना  उत्पादकों  को  अधिक  दाम  देने  में  भी  समय  हैं  ।

 श्री  वाजपेयी ने  यह  संशोधन>दिया है  कि  गन्ने  की  कीमत  २  रु०  मन  कौर  बढ़ा  जाये

 इससे  सारा  हिसाब  लगा  कर  चीनी  की  कीमत  बहुत  अधिक बढ़  जायेगी  ।  इसके  अ्रतिरिक्त

 are भी  कई  एक  बातों का  ध्यान  रखना  है  ।
 हमने  अनेक  प्रकार

 की
 कौर  भी  रियायतें  दी  हैं  |

 कीमतों के  सूत्र  के  अन्तर्गत  उत्पादन  शुल्क  में  ५०  प्रतिशत छट  देने  की  बात  भी  कही  गई  है  ।

 परन्तु यह  उस  हालत  में  है
 जब  कि

 मिलों  का
 उत्पादन

 एक  निश्चित  मात्रा  से
 अधिक  हो  ।  ये

 सब  उत्पादन  के  लिये  प्रेरणा  देने  के  लिये  है  ताकि  वे  गुड़  are  खांडसारी  बनाने  वालों

 के  मुकाबले में  भ्रमित  ठहर  सकें
 र

 गन्ना  उत्पादकों के  न्यूनतम  मूल्य  में  कुछ  वृद्धि  हो  जाये  |

 इन  सेब  चीजों  को  एक  साथ  सामने  रख  कर  ही  निर्णय  करना  पड़ता  है  ।



 गन्ने  तथा  नीति  के  मलय  के  बारे  में  प्रस्ताव  Qc  og
 ६  १८८१

 नवम्बर  में  चीनी  उत्पादन  का  समय  आरम्भ  हो  जाता  हैं  इस  समय  उत्पादन

 का
 का  कोई

 कर
 लेना  समय  से  पूर्व  ही  होगा

 ।  परन्तु फिर  भी  हालात  को  देखते ५

 मैं
 कह  सक  ता  हूं  कि  शायद

 गत  वर्ष के  मुकाबले  में  इस  वर्ष  उत्पादन  गणा  हो  जायें
 ।  माननीय

 सदस्यो ंसे  भ्रमित  है  कि  उन्हें  इस  दिशा  में  किसी
 भी

 प्रकार  के  भ्रान्दोलन  को  प्रोत्साहन नहीं  देना

 क्योंकि  इससे  किसी  भी  प्रकर
 के  लाभ

 की  सम्भावना  नहीं हो  सकती  ।  हो

 सकता  है  कि  इससे  उत्पादन  को  कुछ  हानि ही  हो  ।  हड़ताल  अथवा
 ग्रान्दोलन  का  किसी  भी

 ऐसी  संस्था  ने  समर्थन  नहीं  किया  जो  कि  गन्ना  उत्पादकों  की  मान्यता  प्राप्त  प्रतिनिधि  संस्था  कही

 जा  सके  |  गन्ना  उत्पादक  प्रान्तीय  गन्ना  उत्पादक  सहकारी  संघ  इत्यादि  ने  तो  कोई  नोटिस

 नहीं  दिया है  ।  राजनीतिक दलों  का  तो  उल्लेख  करना  व्यर्थ  है  क्योंकि  वे
 तो

 स्थिति  का

 नाजायज  फायदा  उठाना  चाहते हैं  ये  राजनीतिक नेता  उन  लोगों  को  रोकते  है ंजो  कारखानों

 में  गन्ना  देने  जाने  हैं  ।  इस  प्रकार  गन्ना  न  मिलने  के  कारण  कुछ  कारखाने  ही  बन्द  हो  गये  हैं  ।  श्री

 aaa  जी  ने  बताया कि  ३३  कारखाने  बन्द  हो  गये  परन्तु  मेरी  जानकारी  यह  है  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  ७०  कारखानों में  से  इस  समय  केवल
 €  ही  बन्द  हुये  हैं

 ।  बिहार में  भी

 श्रान्दोल  न  का  प्रभाव  केवल  पांच  कारखानों पर  पड़ा  है  ।  ग्रान्दोलन  का  प्रभाव  बहुत  अ्रधिक

 कारखानों पर  नहीं  पड़ा  है  ।  परन्तु  फिर  भी  में  वह  बात  कहने  का  साहस करूंगा  जो  कि  मेंने

 उत्पादकों को  इस  बात के  लिये कल  भी  कही  थी  कि  हड़ताल  करना  बात  नहीं  है  ।

 जितनी  शीघ्रता  से  सचेत  कर  दिया  जाये  वे  हड़ताल न  उतना  हो  अच्छा  है  ।  इस

 सम्बन्ध में  शौर  कई  एक  महत्वपूर्ण  बातें
 प्रश्न  काल

 अथवा
 अन्य  अवसरों  पर  कही  जा  चुकी  हं  ।

 मैँ  गन्ने  की  कीमत  को  बढ़ाने के  प्रस्ताव का  विरोध  करता

 श्री  ara  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  लेने  बहुत  ही  गौर  से  माननीय  मंत्री

 जी की  स्पीच  सुनी
 ।  पर  उसके  सुनने  के  बाद  भी  मेरा  विश्वास  यह  है  कि  गन्ने  की  कीमत

 २  रु०  होनी  चाहिये  ।  उन्होंने  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कही  जिससे  मैँ  अपनी  राय  बदलूं  ।

 उन्होंने  fas  एक  इन्क्वायरी  का  जिक्र  किया  कि  एक  इन्क्वायरी  हुई  ।  मे  माननीय  मंत्री  जी  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  फर्मों  में  वह  इन्क्वायरी
 की

 गई  उन  में  जो  लेबरसं  शामिल  हुए  क्या  वह

 बेगार  करते  थे  कि  १४  प्राण  ६  पाई  की  कीमत  पर  गन्ना  पदा  हो  गया  |  अभी  मेरे  मित्र  श्री

 बनर्जी बोल  रहे  उन्होंने  इर्स्वास्ति  की  में  भी  उस  दर् स्व स्त को  दोहराना  चाहता
 हूं

 कि  सरकार

 को  इसे  मान  या  प्रतिष्ठा का  प्रश्न  नहीं  बनाना  चाहिये  |  aq  शीघ्र  ही  गले  की  कीमत

 १  रु०  १२  श्री  कर  दिया  उसके  बाद  जब  जरूरी  समझे  कमिशन  मकरंद  कर  दें  ।

 कमिशन  जो
 भी

 कीमत  बता  देगा  वह  मान  लेंगे  ।
 गन्ने

 की  जो
 कीमत  तय  हुई  है  उसके

 बारे  में  मुझ
 केआर  मंत्री जी  का  पत्र

 व्यवहार  हुमा  है
 ।  में  उन

 का  पत्र पढ़  कर  सुनाना

 चाहता  हुं  |
 में  ने  पूछा  था  कि  आप  जो  एक्साइज  ड्यूटी  लगाने  जा

 Ve
 का  डिस्ट्रीब्यूशन  कसे

 होगा t  माननीय मंत्री  जी  ने  उस  के  जवाब में  मुझे  लिखा है  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  अतिरिक्त

 उत्पादन का  लाभ  अथवा  उत्पाद शुल्क  में  छट  निर्धारित तत्व  हैं  ।  छूट  का  लाभ  पाने  के

 लिये  कारखानों  को  हित  में  अधिक  गन्ना  अपने  यहां  मंगाने  के  लिये  गन्ना  उत्पादकों  को

 अतिरिकत  yer देना  चाहिये  ।  म  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 खुद  पाटिल  साहब  का  पत्र है  ।

 उन्होंने खुद  माना  है  कि  fast  को  गन्ने  के  दाम  बढ़ा  देने  चाहियें
 |

 मैं  चाहता हूं  की  सरकार  खुद

 इस की  ताकीद  करे
 ।

 सरकार  ag  जानती  है  कि  जो  मिनिमम  प्राइस  मकरंद  हो  जाती है

 उससे  एक  बसी  भी  ज्यादा  काश्तकार  को  नहीं  मिलता  है  ।  इस  लिये मैं  ager  महोदय के

 जरिये  से  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं मुझे  दुखों  कि  हमारे[लाद्य  मंत्री  इस  समय  मौजूद  नहीं  हैं  वर्ना



 २८०८  वेतन  ग्रा योग  के  Tidd eq  के  बारे  में  स्राव  १७  RENE

 खुश वक्त
 थ्

 मैं उन  से  भी  कपिल  करता  कि  गन्ने  की  कीमत  १  रु०  १२  श्री  मधुकर  ct  दी  जायं

 prea
 Sat  बाद  कमिशन  जैसा  कहे  tar  किया  जाय  |

 श्री  )
 माननीय  उपमंत्री  ने  बताया  है  कि  प्रिक  एकड़  भूमि  में

 खेती की  जा  रही है  ।  कुछ  दिन  पूर्व  यह  भी  बताया  गया  था  कि  एकड़  उत्पादन  भी  बढ़ा

 लेकिन  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  ars  कि  जब  चीनी  मिलें  भी  ae  बंद गई  है  तो ऐसी

 स्थिति  में  चीनी  कहां  गई  ।

 fat  कम  स०  थामस :  यह  सच  है  कि  अधिक  एकड़  भूमि  में  गन्ने  का  उत्पादन हो  रहा  है

 लेकिन  इसके  बावजूद  भी  उत्पादन  कम  है  ।  क्योंकि  मार्जीनल  खेतों  को  उत्पादन  के  लिये

 अधिक लिया  गया  है  और  उनका  लेना  भी  उचित  है  ।

 महोदय :
 श्री

 मे
 श्री  वाजपेयीं के  स्थानापन्न  प्रताव  को  सभा  में  मतदान के

 far  रखता  हूं  |

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  श्री  वाजपेयी  का  स्थानापन्न  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया
 ।

 सभा  में  विभाजन

 पक्ष  में  ४३  गौर  विपक्ष  में  १२३  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat ।

 महोदय  :  चूंकि  स्थानापन्न प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  चुका है  मूल  प्रस्ताव

 रखने  की  «1  आवश्यकता  नहीं है  क्योंकि  वह  fas  चर्चा  के  लिये  था  ।

 ि

 वेतन  ग्रा योग  के  प्रतिवेदन
 के

 बारे  में  प्रस्ताव

 ae.
 fat  नारायणनकुट्टि  मेनन  )  मं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों की  उपलब्धियां  ate  सेवा  की  दातों

 सम्बन्धी  जांच  आयोग के  तत्सम्बन्धी  सरकारी  संकल्प  ate  वित्त  मंत्री

 द्वारा  ३०  QeYNe wT को  सभा  में  दिये  गये  वक्तव्य  पर  विचार  करती
 ह

 है  |

 अ्रगस्त  geyo A में  जब  कि  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों ने  हड़ताल  करने  की  सुचना  दे  दी

 थी  att  उन्हों  ने  हड़ताल  करने  का  निश्चय  कर  लिया  था  तो  awa  में  सरकार  ने  निश्चय  किया

 कि
 एक  वेतन  शझ्रायोग  की  नियुक्ति  की  जाये  ।  लेकिन  वेतन  आयोग  के  सदस्यों के  नाम

 जान  कर  लोगों को  थोड़ी  निराशा हुई  क्योंकि  वे  लोग  ऐसे थे  जिन्हें न  तो  मजूरी  निर्धारित

 करने  से  waar  श्रम  नीति  से  कोई  सरोकार  नहीं  था  जब  कि  प्रथम  वेतन  ata  के  सदस्यों  के

 साथ  यह  बात  लागू  नहीं
 होती  थी  ।

 a  एएए  एएए

 aa  अंग्रेजी  में



 ca  अ्रग््ायण  ao a  (&  )  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  Rok

 गत  अधिवेशन  में  जब  विरोधी  सदस्यों  की  are  से  वेतन  भक्तियोग  की  सिफारिशों  के  बारे

 में  संदेह  प्रकट  किया  गया  तो  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  झा इवा सन  देते  हुये  कहा  था
 कि  यह  भी

 संभव  हो  सकता  है  कि  वेतन  mat  कमेंचारियों  के  कुल  वेतन
 में

 कुछ  कमी  भी  कर  दे  ।  इस

 wait के  प्रतिवेदन को  पढ़ने  के  पश्चात् यह निश्चित यह  निश्चित  हो  गया  कि  भविष्यवाणी  सही थी

 प्रथम  वेतन  प्रायः  में एक  श्रमिक  नेता  को  सम्मिलित  किया  गया  था  ।  शर  उसके

 कारण  उस  आयोग  द्वारा  कुछ  सिद्धान्तों  की  की  गई  भ्र  कर्मचारियों  के  वेतन  की

 रिश  भी  की  गई  ।  किन  इस  वतेंमान  आयोग  के  सदस्यों  की  दृष्टिपात  करें  तो  स्पष्ट हो  जायेगा

 कि  इसके  दो  सदस्य  भाई  सी ०  एस०  थे  जिन्होंने  ऊंचा  वेतन  पाने  वालों  का  हित  ध्यान  में

 एक  कांग्रेसी  सदस्य थे  जिन्होंने  कांग्रेस  सरकार का  हित  देखा  दो  अ्रथेंशास्त्री  थे  जिन्होंने

 आर्थिक  पहलु  से  इस  स्थितिਂ  त  अध्ययन  किया  |  शर  उनके  विचारों  का
 कहीं-कहीं  उल्लेख  मिलता

 कहने  का  तात्या  यह  है  कि  कोई  भी  सदस्य  ऐसा  नहीं  जिसने  साधारण
 कर्मचारियों

 के

 हित  को  ध्यान में  रख  कर  कार्य  किया  हो  ।

 इस  watt की  नियुक्ति  का  उद्देश्य तनुज  १९४७  में  फले  हुये  उस  भ्र संतोष  को  समाप्त  करना

 था  जो  उन  दिनों  २०  लाख  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियों  में  व्याप्त  था  |  सन  FEXR  से  ही  दूसरे

 वतन  ATA  की  स्थापना  करने  की  मांग  की  जा  रही  थी  |  इस  वेतन  आयोग  की  स्थापना  इसलिये

 हुई  थी  कि  लोगों के  वेतन  में  वृद्धि  होगी  |  यह  arent  थी  कि  यह  वेतन  झ्रायोग  एतिहासिक  पृष्ठ

 भूमि
 को  ध्यान में  रख  कर  सारी  स्थिति  का  सर्वेक्षण  करेगा  कौर  कर्मचारियों  के  संतोष को  टूर

 करेगा  |  लेकिन इस  may  के  प्रतिवेदन को  देखने  के  पश्चात  २०  लाख  केन्द्रीय  सरकारी  कम

 चारियों  को  ही  नहीं  हुई  है  बल्कि  oer  वर्गों  को  भी  इससे  निराशा  हुई  है  ।  केन्द्रीय

 सरकारी  कर्मचारियों को  इससे  कुछ  मिला  भी  नहीं  बल्कि  कुछ  कर्मचारियों को  तो  हानि

 हुई  है  ।

 पहिला  वेतन  आयोग  eve a में  नियुक्त हुआ  था  ।  उसने  वेतन  के  ढांचे  का  भ्रध्ययन  कियां

 शर  किसी  पर  पहुंचा  तथा  कुछ  सिफारिश  की  तथा  उन  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्विस

 किया ।  उस  आयोग  की  सब  से  महत्वपूर्ण  सिफारिश  यह  थी  कि  महंगाई  भत्ता  जीवन  निर्वाह

 व्यय  के  अनसार हो  ।  लेकिन  सरकार  उस  आयोग  की  इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने  में

 सफल  रही  इसीलिये  EKR  ५३  में  यह  मांग  की  गई  कि  वेतन  अयोग  की  सिफारिशों को

 कार्यान्वित
 किया

 शर  दूसरा वेतन  भ्रायोग  नियुक्त किया  जाये

 प्रथम  वेतन  आयोग ने  मजूरी  का  सिद्धान्त  युद्धोत्तर  काल  में  तैयार  किया  भ्र  उन्हीं  दिनों

 औद्योगिक  विवाद  विधेयक  पारित  होने  को  था  उस  अधिनियम  पारित  होते  ही  देश  के  संभी

 औद्योगिक  न्यायाधिकरण ों ने  वेतन  इस  श्रायोग  के  सिद्धान्त  के  अनुसार  स्वीकार  कर  लिये  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  उद्योगों
 में ऊंचे

 वेतन
 की

 मांग  की  गई  ।  दूसरे

 पंचवर्षीय  योजना के  शुरू  में  १४५  वां  झ्र खिल  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  हुआ  जिसमें  न्यूनतम  वेतन

 निर्धारित  करने  का  नया  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  गया  ।  उस  सम्मेलन  में  भ्रध्यक्ष  पद  से  भाषण

 करते हुए  श्रम  मंत्री  ने  कहा था  हमने  यहां  श्रमिकों
 की

 मांग
 और  नियोजकों तथा

 सरकार

 के  विचारों  का  अध्ययन  किया  है  शर  इस  समझौते
 पर  पहुंचे  हे  कि  देश  में  निर्वाह  मजूरी

 की  धारणा  के  लिये  यह  एक  नया  सिद्धान्त  होगा  ।  इसी  सिद्धान्त  के  आधार  पर  बहुत  से  न्याय

 घिकरणों  ने  बहुत  से  स्थानों  पर  पंचाटों  ्. ि के फंसले  किये  ।  लेकिन  सरकार  ने
 उस

 सम्मेलन

 में  पारितਂ  सिद्धान्त  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  ग्रोवर  वह  अपनी  बात  से  पीछें  हट  गई  ।  aa

 म  सरकार पर  विश्वास  हनन  का  दोष  आरोपित  करता
 भारत

 के  वित्त  मंत्री  ने  आयोग को



 वतन  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  वे  रे  में  प्रस्ताव रद १०  १७  PELE

 [  श्री  नारायणन्  कुट्टी  मनन  ]

 भी यह  लिख  दिया  सरकार  उस  सम्मेलन  में  पारित  सिद्धान्त  को  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अ्रखिल  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  का  fro  भारत  सरकार  पर

 भी  लागू  दोता है  भ्र ौर  सरकार  उसे  मानने  के  लिये  बाध्य  सरकार का  यह  पक्षपातपूर्ण

 व्यवहार  ह  कि  प्रौद्योगिक  श्रमिकों  को  ती देन ेकें  लिये  कुछ  कौर कहती  है  गौर  अपने  आदमियों

 को  किशोर  देती  है  ।  यह  तो  सरकार  का  नैतिक  पतन

 सरकार  की  शुरू  से  ही  यह  प्रवृत्ति  रही  हूं  कि  वह  असलियत  में  इस  झगड़े  निपटाना

 नहीं  चाहती  ।  हालांकि  उसने  वेतन  ora  की  नियुक्ति  भी  हड़ताल  को  टालने  की  दृष्टि

 से
 की  थी  ।  वेतन  aa

 के  सदस्यों  की  नियुक्ति  की  भी  इसी  दृष्टि  से  हुई-कि  सरकार  को

 बात  बनी  इस  आयोग  प्रतिवेदन  पढ़ने  के  पश्चात  यह  स्पष्ट  होता है  कि  आयोग

 ने  भारत  के  सामान्य  व्यक्ति  के  जीवन  की  आवश्यकताओं  पर  विचार तो  किया  हे  लेकिन  उन्हं

 स्वीकार  नहीं  किया है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  हे  कि  अ्आायोग  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की

 mana  को  ध्यान  में  रखा  है  ।  ज्ञात  होता  है  कि  सरकार ने  marr को  बता  दिया है  कि

 अझँद्योगिक  उत्पादन  तथा  कृषिजन्य
 उत्पादन  में  कमी  हो

 रही
 वस्तुओं  के  मूल्य बढ़

 रहे  ate  करारोपण  की  गुंजाइश  नहीं  घाटे  के  भ्रायव्ययक  की  भी  गजाइंश  नहीं  है

 शर  न  उधार  लेने
 की  ही बात  हैं  शादी  शादी  ।  अर्थात  दूसरे  शब्दों  में  हम  कहें

 कि

 सरकार  ने  oat  से  कह  दिया कि  कोई  भी  सिफारिश  मत  इस  प्रतिवेदन  का  सरसरी

 तौर  से  अध्ययन  किया  जाये  तो  यह  स्पष्ट हो  जायेगा कि  सरकार  ने  कहा  है  कि  ak

 कुछ  देने  के  लिय  तैयार  नहीं  है  प  से  सरकार  का  ऐसा  कहना  नैतिक  पतन  है
 |

 आयोग  ने  यह  स्वीकार  किया है  कि  एक  व्यक्ति  को  प्रत्येक  दिन के  लिये  २२००  कैलोरीज

 आवश्यक  हे  जो  कि  जापान  में  एक  सामान्य  स्तर  माना जाता  है  लेकिन  डा०

 कोयाडा  की  सिफारिश  at  कि  एक  मनुष्य  को  ३,०००  कैलोरी  प्रतिदिन  चाहिये  ठुकरा

 दिया  भ्रच्छे  स्तर  के  लिय  पहलें  बताई गई  सभी  बातों  को  अझ्रांयोग  ने  भ्र स्वीकार  कर  दिया

 इस  झ्रायोग  की  सिफारिशों  का  प्रभाव  दूरगामी  उन्होंने  सरकारी  कर्मचारियों  क

 लिये  न्यूनतम  वेतन  निश्चित  नहीं  किया है  ।  प्रथम  आयोग  ने  महंगाई  भत्ता  बढ़ते  हुए  निर्वाह

 व्यय  toa  निश्चित  किया था  ।.  लेकिन  सरकार  ने  उस  सिफारिश  को स्वीकार नहीं  किया

 गौर  १९५२  में  एक  गाडगिल  समिति  की  नियुक्ति  की  ।  इस  समिति  ने  सरकार  की  शरारत  के

 आ्राधार पर  यह  निर्णय  कि  महंगाई  भत्ते  में  कटौती  की  जाये  और  उसके  कुछ  भाग  को

 वेतन
 में  मिला  दिया  जाये  ।  हर  साल  सरकार  यह श्राइवासन  देती

 है  कि
 चीजों  के  मूल्य  कम

 होंगे  क्योंकि  औद्योगिक  .  कृषिजन्य  उत्पादन बढ़  रहे  हैं  ।  इस  oat ने  भी  इस  स्थिति को

 ध्यान  में  नहीं  रोकी  चीजों  क  मलय  बढ़ने की  प्रवत्ति  में  है  ।  हम  देखते  हैं  कि  जीवन  निर्वाह

 व्यय  an-4  गना  बढ़  गया  है  ।  इस  झ्रायोग  ने  क्रम  से  बढ़ने  वाले  महंगाई  भत्ते  के  बारे  में

 भी  कुछ  नहीं  कहां  है  ।  जब  तक  आयोग  इस बार में  कोई  दृढ़  सिफारिश  न  करे  तब  तक

 सरकार  से  कुछ  भी  मिलने  stare  नहीं  कहने  का  अभिप्राय यह  है
 कि  कर्मचारियों को

 सामान्य  न्यूनतम  वेतन  भी  नहीं  दिया  गया  इसकी  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप

 चारी  केई  रूप  में  कुछ  राशि  खायेंगे  ai  हर  चीज के  दाम  बढ़  रहे  कौर  सरकार

 कर्मचारियों  के  वेतन  में  कोई  विधि  नहीं  wt  रही है  ।  हम  देखते  है ंकि  इन  सिफारिशों  के

 थाम त्व रूप  डाक  तार  विभाग के  कुछ  कर्मचारी  &  से  लेकर  १६  रुपये  प्रतिमास  तक  कम
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 वेतन  ग्रामों  के  यत्तिबेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  रख

 वेतन  ।  कहने  को  तो  सरकार  ५  रुपये  बढ़ायेगी  लेकिन
 दूसरी

 ae  चीजों
 के

 मूल्य

 बढ़ने  के  कारण  उन्हें  oll)  रुपये  अधिक  देने  पडा  |

 भविष्य  निधि  में  श्रनिवायं  कटौती  की  सिफारिश  करके  आयोग  ने  यह  भुला  दिया  है  कि

 कर्मचारियों  की  स्थिति  ऐसी  नही ंहै  कि  वे  कुछ  भी  कटौती  करा  सकें  ।  कमेंचारियों  ने  झपती

 भविष्य  निधि  से  जो  रानियां  उधार  ली  हैं  उनसे  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा  ।  अ्रवकाश  प्राप्ति  पर

 मिलने  वाली  निवासी  वेतन  में  जो  लभ  दिये  गये  हैं  उनसे  भी  कर्मचारियों  को  कोई  विशेष

 लाभ  नहीं  होगा  क्योंकि  अवकाश  ग्रहण  करने  क  पश्चात  लोग  2  अ्रथवा  ul  वह

 तक  ही  जीवित  रहते  मत  यह  सुविधा  भी  भ्रम  में  डालने  वाली  ह

 तु  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  आयोग  ने  कहा  है  कि  ऐसी  ara  है  कि

 भविष्य में  वस्तु प्र ों  के  मूल्य  नहीं  लेकिन  दूसरी  कौर  ऊँचा  वेतन  पाने  वालों  की  चर्चा

 _  करते
 समय  आयोग  ने  कहा  है  कि  इन  लोगों  का  वेतन  कम  हो  गया  है  क्योंकि  वस्तु ग्न ों  के  मूल्य

 बढ़े  हैं  ।  इनके  वेतन  के  लिये  कोई  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  रही  है

 इस  प्रकार  हम  हैं  कि  आयोग  की  यह  सिफारिश  परस्पर  विरोधी है  ।  तथा  १४वें

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  स्वीकृत  प्रस्ताव  की  विरोधी हैं  ।

 aa  में
 मे  प्रतिवेदन  करना  चाहुंगा  कि  इस  कमी को  दूर  करने  के  लिये  एक  ही  उपाय हैं

 wr  वह  यह  है  कि  सरकार  इन  कर्मचारियों के  प्रतिनिधियों  को  बताये  शर  उनसे  इस  विषय

 पर
 बातचीत  करे

 ।
 भ्रायोग

 ने  ठीक ही
 कहा

 है
 कि  केन्द्रीय  सरकार

 के
 ये  २०  लाख

 कर्मचारी

 विकास  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  भ्रच्छे  साधन  हैं  ।  शर्त  योजना के  हित  तथा  देश  के  विकास

 सम्बन्धी  कार्यवाहियों  की  दृष्टि से  यह  आवश्यक हे  कि  सरकार  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से

 बातचीत
 कर

 और  जो  कमियां  रह  गई  हें  उनके  बारे  में  सबे  सम्मत  उपाय  ढूंडे  ताकि

 चारियों  क  प्रति  किये  गये  न्याय  तथा  कमियों  की  पूति  हो  सके

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 सरकार  इसकी  चर्चा के  लिये  कौर  अधिक  समय  जुटाने  में  कठिनाई  महसूस  कर  रही  है  ।

 दा निवार  को  बठक  हो  नहीं  सकती  ।  इसलिये  wa  केवल  दो  ही  दिन--सोमवार  कौर  मंगलवार

 को--इसके  लिय  कुछ  समय  दिया  जा  सकता  है  |  श्री  नाथ  पाई ।

 11.0  नाथ  पाई
 सरकार  इसकी  चर्चा

 के
 लिये  अधिक  समय  नहीं  देना  चाहती  ।

 वित्त  मंत्री  इससे  सम्बन्धित  वाद-विवाद  को  आरम्भ  भी  नहीं  करना  चाहते  ।  इतना  ही

 वित्त  मंत्रालय
 के  दो  मंत्री भी  इस  समय  अनुपस्थित  इससे  पता  चलता  है  कि  सरकार  बीस

 लाख  सरकारी  कमंचारियों  की  समंस्याश्रों  के  प्रति  कितनी  गम्भीर है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  वित्त  मंत्री  तो  उपस्थित  दो  वरिष्ठ  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं
 ।

 यदि  चारों  मंत्री  उपस्थित  तो  भी  उत्तर  तो  एक  ही  मंत्री  देते  ।  इस  तक  में  कोई  सार  नहीं

 ह्

 में वित्त  मंत्री
 मोरारजी  :

 भी  उपस्थित  न  होता  तब  तो  अ्रवश्य  ही

 गलत  बात  होती  ।  लेकिन  जब  में  उपस्थित हूं
 तब र  मंत्रियों  की  पर  आपत्ति

 नहीं की  जा  सकती  ।  यही  समझता  हूं  ।  शरीर  मैं  आपको  बता  दूं  कि  उनमें  से  एक  उपमंत्री

 fat  अंग्रेजी  में
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 मोरारजी

 स्वस्थ  हैं  शौर  डाक्टरी  श्रादेश  के  अनुसार, च्न्श  कार्यालय  में  नहीं  श्रारहे  ह  वह  यहां  नहीं
 ar

 सकते
 |  इन  सेब

 बातों
 को

 जानते  हुए  भी  ऐसे  आरोप
 लगाये  गये

 श्रारोपकर्ता  को  इस

 पर  खेद  प्रकट  करना  चाहिये  |  )

 पति  नाथ  पाई  :  में  जानता  हूं
 कि

 मुझे  कहना  चाहिये
 ।  मै ंने  आरोप तो  कोई  भी  नहीं

 लगाया
 |

 मैंने  तो  यहा  कहा है  फि  इससे  शायद
 उनक  गम्भीरता  का  पता  चलता  उपमंत्री

 की  श्रस्तरस्था  का  मुझे  दुःख है
 ।  मेरी  कामना  है  कि  वह  लाकर  ही  स्वास्थ्य-लाभ  करें  ।

 तन  arate  की  सिफारिशों  का  पता  लोगों  को  समय  से  पहले  चल  गया  था  |  इसका  कारण

 ग्रह  नहीं था  कि  किसी  पत्रकार ने  पहले  से  उनका  पता  लगा  कर  सबको  बता  दिया हो  ।  वास्तविक

 कारण  यह  था  कि  सरकार  ने  स्वयं  ही  एक  योजना पूर्ण  ढंग  से  उन  fam  शीशों  क  बातें  समय

 से  पहले  कर्मचारियों  तक  पहुंचाई  थीं  ।  सरकार  का  उद्देश्य  कं  चोरियों  को  कड़वा  घूंट
 अपनी

 के  पहले  से  तैयार करना  |  सरकार
 की  यहँ  योजना  थी  ।

 २८  श्रक्तूबर के  प्रेस  जर्नल  में  ये  सिफारिश  बिलकुल  इन्हीं  शब्दों में  प्रकाशित  हुई  थीं  ।

 तरह  सरकारी  तमंचा  रियों  को  यह  अघात  सहने  के  लियें  पहले  से  तैयार  किया  गया  था  ।  इसके

 पीछे  एक  पूर्वे  निश्चित  योजना  थी  |

 वेतन  wane  सभी  सदस्य  बड़े  सम् भ्रान्त  अर  सम्माननीय  व्यक्ति  हैं  ।  लेकिन  बाइबिल

 में  कहा  गया  है  कि  पेड़  के  फन  को  देख  कर  ही  उसके  बारे  में  राय  बनानी  चाहि  ।  इसलिये  हमें

 आयोग  की  सिफारिशें  ही  देखनी  चाहिये  ||

 सरका  ग  कर्मचारी  पिछले  २८  महीनों  से  इस  marr पर  saad  निगाहें  लगाये  नन्ही  |

 are  इतने  लम्बें  इसे  बाद  जब  fan  ा  सामने  ong  तो  वे  निराशा  में  डूब  ग  ।  (०  ears

 हतोत्साहित  हो  गये  हे  ।  इन  सिफ़ारिशों  में  कुछ  श्रच्छाइयां  भी  जसे  कि

 कर्मचारियों  ay  जहानों  का  लाभ  देना  ।

 लेकिन  कुल  मिला  कर  आयोग  का  दृष्टिकोण  यही  मालूम  पड़ता  कि  सरकारी  कर्मचारियों

 को  तौर  ज्यादा  कड़ा  परिश्रम  करना  चाहिये  पर  उनको  देने  के  लि  आयोग  के  पास  aha  कुद

 नहीं  है  ।
 सरकारी  र्म  चारियों  का  गौरव  इसी  बात  में  है  कि  वे  हरारे  पेट  रह  कर  मृत्य  के  शिकार

 बन  जायें  |  सिफारिशों  से  यही  धून  निकलती  है  ।

 इसी  सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि
 वेतन  अयोग  भ्र पने  क्षेत्राधिकार  को

 किया है  ana के  निर्देशपद में  राहू  शामिल  नहीं  था  कि  वह  सरकारी  कामना  रेलों  की

 उपलब्धियों  पहले  ही  बहुत  पर्याप्त  रहने  वाली  उपलब्धियों  में  कुछ  कर  सके
 i

 आ्रायोग  को  fan  यही  काम  सौंपा  गया  था  कि  उनको  कितना  ate  दिया  जा  सकता  है  ।

 लेकिन  वेतन  आयोग  ने  सीमा धिक् रार  का  afer  योजना  स्रावों  के

 कृत्यों  की  स्वयं  पुरा  करना  चाहा  है  ।  का  काम  भी  उसने  अपने  ऊपर  ले  लिया  ।

 नों  ही  के
 कृत्य  स्वयं  हो  करने

 eee
 इस  प्रकार  वेतन  आयोग  ने

 बीज  झक  पोर
 संसद्  दो

 मूल  प्रंग्रजी  में
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 LAIN rrr  चौथो  श्रेणी  के  सरकारी चाहे  वेतन  झ्रायोग  का  कृत्य  केवल  इतना  ही
 था

 कि  वहू  तीस

 कोंचा  रियों  के  अ्रामंद-लचं  की  जांच  करे  ।

 महोदय  पीठासीन

 पर  आयोग ने  इसकी  परवाह  तक  नहीं की  ।  वेतन  ara  ने  वित्त  मंत्री  तक  के  दायित्व को

 स्वयं  ही  निभाने  की  कोशिश  को  श्र  वित्त  मंत्री
 चुप  हैं

 ।  वेतन  आयोग  ने  पूरे  देश
 का

 राय-विषयक  तैयार  करने  का  प्रयास  किया  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  )
 :  खण्ड  (२)  से  मानवीय  सदस्य  को  बात  बिलकुल  कट

 जाती  है  ।  माननीय  सदस्य  को  वह  पढ़ना  चाहिये  |

 pat  नाथ  पाई  +  श्री  मोरा रज ों  देसाई  ते  ऋ  थ
 विपदा  मेल

 के  लहजे  में  कह  दिया

 यह  qiatia  मेरा  नहीं  है  |  ल  फन
 मैं  बताता हूं

 कि  यह  उनका  ह  है  ।

 माननीय  प्रधान  मंत्रो  ने  ब्यान  ReYo  में  पंप  में  अपना  एक  वक्तव्य  देते  स  कहा  था  कि

 उचित  तन  समिति  को
 सिफ  रेलों

 के  प्रभु  गार  उचित  बैअत  का  सिद्धांत  मानते  के  लिये  सरकार

 बचनबद्ध  है  ।  उसके  कुड  महीने  बाद  उचित  वेतन  समति  को  सिफ़ारिशों  के  अवार  पर  एक

 विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  था
 ।

 लेकिन  अस्थाई  संसद्  भंग  होते  से  ag  विधेयक

 गत  हो  war था  |

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  :  माननीय  सदस्य  शायद  श्रम  मंत्रगा  बोद  के

 वेदन  का  उल्लेख  कर  रहे  वह  तो  उचित  वेतन  समिति  के  बहुत  बाद  बना  मंत्रणा  as

 की  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  कभी  विचार  ही  नहीं  किया  ।

 fet नाथ  पाई  :  श्री  मोरारजी  देसाई  की  बात  यह  ज्यादा  सही  है  ।  लेकिन  उन

 दोनों  में  जिन  सिद्धान्तों  का  निरूपण  किया  गया  था  वे  बई  हैं  जिनसे  पके  प्रधान  व
 a

 बद्ध  a

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  पता  नहीं  मेरी  उपस्थिति  में  ft  मेरी  बात  को  ग़लत  ढंग  से  क्यों

 पेश  किया  जा  रहा  मेंने  उचित  वेतन  समिति  का  तो  उल्लेख  ही  नहीं  किया  था  ।  में  उस

 समय  भारत  सरकार  में  नहीं  प्राया  था  ।  aa  fan  उसी  एक  समिति  का  उल्लेख  किया

 जिसकी  कुछ  बैठकों  में मेंरे  भाग  लिया  था  ।  sai  सिलसिले  मैंने  कहा  था  कि  जिस  समय

 वह  संकल्प  पारित  हुप्रा  में  उस  बैठक  में  उपस्थित  नहीं  और  उसके  पारित  होने  में  मेरा

 कोई  योग  नहीं
 था  ।  द... मन  केवल  इतना  हो  कहा था  पता  नहीं  माननीय  सदस्य  कहना  क्या

 चाहते हैं  ।
 मेंने  माननीय  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य का  प्रतिवाद  किया ही  नहीं  ।  माननीय  सदस्य

 गलत  बयानी  क्यों  कर  रह ेहू
 ?

 पृश्नी  नाथ  पाई  :
 मैं  तो  सूत्रों

 तिक
 दायित्व  का  मतलब  यह  समझता  हुं  कि  लोक  तंत्र

 में
 सरकार

 का
 संसदीय

 दायित्व  सामूहिक  रहता है  कौर  निरन्तर बना  रहता  है  ।

 fat  मोरारजी  देसाई  :  फिर  माननीय
 सदस्य  was

 बात  कह  रहे  हैं  ।  मैंने  प्रधान  मंत्री

 के  वक्तव्य का  दायित्व  लेने  से  तो  इन्कार  नहीं  किया  |  वह  भ्र नि वाये  रूप  से  मेरा भी  दायित्व  है  ।

 चूंकि  माननीय  सदस्य  पर  ऐसा  कोई
 बं

 थन  नहीं  इसलिये  वे
 सभी

 कं  उससे  मुक्त  समझते  हैं  ।

 मूल  च् अ्रंग्रे भी  में

 330  (Ai)



 We  LY  वेतन  आयोग  के  प्रति  वे  दन  के  बारे  में  प्रस्ताव  १७  Reyes

 श्री  नाथ  पाई  :  सभी  बन्धनों  से  मुक्त  व्यक्ति  को  वेदों  में
 योगी  कहा  गया  है  ।

 श्िध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपने  विषय  पर  ही  बोलें  |

 श्री  नाथ  पाई  :  में  कह  रह  था  कि  वेतन  weary  की  सिफारिशें  बड़ी  ही  पर्याप्त  झ्र ौर

 निराशापूर्ण  हैं  ।
 चयन

 कर्मचारियों  की  श्रावश्यकताश्रों  के  दृष्टिकोण  से  वे  अत्यंत  ही  निराशाजनक

 ह  ।

 मैंने  श्री  मोरारजी  देसाई  के  कथन  का  उद्धरण  इसीलिये  दिया  था  कि  वह  वित्त  मंत्री  हैँ
 ।

 बड़  दुःख  की  बात  है  कि  वह  देश  के  वित्त  मंत्री हो  कर  भी  इसे  सरकार  का  बोझ  बताते  हैं  ।  यदि

 भ्र सैनिक  सेवायों  के  कम  चारी  संतुष्ट  कौर  अनुशासन  बद्  निष्ठा पूर्ण  तो  देश  की  कोई

 हानि  हो  जायेगा  ?  उन  को  देश  का  बोझ  एक  बड़ी  विचित्र  सी  बात  है  इस  सम्बन्ध

 उचित  वेतन  समिति  ने  अपनी  सिफारिश  में  कहा  था  कि  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  निजी  क्षेत्र

 के  न्यूनतम  वतन  एक  निश्चित  स्तर  से  नोचे  न  गिर  तो  उसे  अ्रपने  सबसे  निचली  श्रेणियों  के

 क्मेंचा
 रियों  को  भी  उसी  स्तर  के  वेतन  देना  चाहिये  |

 लेकिन  राज  क्या  हो  रहा  है  ?.  निजी  क्षेत्र  में
 रियों

 को  जो  वेतन  मिल  रहे  हैं  वे
 सरकारी

 कर्मचारियों  के  वेतनों की  अपेक्षा  कहीं  ऊंचे  हैं  ।  जीवन  बीमा  रक्षित  बेक  और  राज्य

 बैंक  में  भी  एक  मैट्रिक  पास  कलक  का  वेतन  Co  पैसे  शुरू  हो  कर  ३००  रुपये  तक  जाता

 जब कि  सरकारी  कलक  को  ११०  पते  से  शुरु  करके  ज्यादा से  ज्यादा  १८०  रुपये  तक  दिये  जाते  हैं

 इसके  fees  तक  यह  दिया  जाता  है  कि  इतना  रुपया  कहां  से  लाया  जाये  ?  इसके  बारे

 में  न्यायाधिपति  राज्याध्यक्ष  ने  कहा  था  कि  यदि  कर्मचारी  रखे  जाते  हैं  वो  अच्छू  तरह  से  रखा  जाना

 चाहिए  ,  नहीं  तो  उनकी  संख्या  कम  कर  ही  जानी  चाहिये  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  विभाग  कितना

 दे  सकता  उसकी  क्षमता  कितनी  यह  wea  इस  समस्या  से  संगत  हूं  नहीं  है  |  सरकार  इस

 प्रकार  का  तक  नहीं  दे  सक्ती  ।

 सरकार  कहती  है  कि  इन  सिफारिशों  के  मानने  से  उस  पर  १६  करोड़  रुपये  का  बोझ  ग्रोवर  बढ़

 जायेगा  |  श्री  मोरारजी  देसाई  का  विभाग  इन  १६  करोड़  पों  के  श्रीकांत  भाग  को  सरकारी

 कर्मचारी  की  श्रनिवायं  भविष्य  निधि  जना  के  अन्तर्गत  अपन  ही  पास  रखेगा  |  इससे  यहं  बोध

 झा  रह  साथ  वित्र  म॑  Ta  काम  के  घण्टे  बढ़ाने  ate  झ्ाक्समिक  तथा  अर्जित  गनों

 ही  प्रकार  की  श्र  सार्वजनिक  छ  ट्रेनों तक
 में  कमी  करने  की  सिफारिश  की

 इनको  एक  साथ  Ca  कर  हिसाब  लगाया  तो  सरकारी  कर्मचारी  को  साल  भर  में  पटले  से

 ३१  दिन  ज्यादा  काम  करना  पड़ेगा  ।  श्रास्ट्रिंया  जैसे  देश  में  जो  समाजवादी  होने  का  दावा

 तक  नहीं  कर्मचारियों  को  १२  म  TAH  काम  के  लिये  १४  महीनों  का  वेतन  दया  जाता

 सार्वजनिक  छुट्टियों
 के  बारे  में  अक्सर  यही  तके  पेदा  किया  जाता  है  कि  हमारे  देश  में  उनकी

 संख्या  बहुत  ज्यादा  थी  ।.  वायद  रही  भी  हो  ।  लेकिन  हमारे  देश  की  सार्वजनिक  छड़ियों  का

 मुक़ाबिला  उन  देशों  की  सार्वजनिक  छ्द्र्यों  से  किया  जाता  जहां  रहन-सहन  की  स्तर  कहीं  अच्छा

 वेतन  कहीं  ऊंचे  हैं  तौर  जलवायु  हमारे  देश  से  बिलकुल  भिन्न  है  ।  में  मानता हु  कि  eer  में

 सार्वजनिक  छु  यों  को  संख्या  कम  लेकिन  वहां  को  काम  की  aa  परिस्थितियों  को  भी  तो  दे  fas  ।

 मल  प्रंप्रे गी  में



 २६  १८८१  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  Qs  १४,

 मेरा  भ्र तु रोध  है  कि
 काम  की  परिस्थितियों  को  देख  कर  ही  सार्वजनिक

 छुट्टियों  के  प्रदान  पर

 विचार  किया  जीये  ॥

 सरकार  श्रम  के  मूल्य  की  कोई  करती  ही नही ं।  सभी  प्रकार  की

 छुट्टियों  में  कठौती  करने  fas  रेलवे  को  जितने  भ्र ति रिक्त  श्रम  घंटे  मिल  उससे  रेलवे  को

 लगभग  २३  करोड़  र्पिये  लाभ  होगा  ।  तब  सोचिये  कि  जब  सभी  दो  लाख  सरकारी  कर्मचारी

 बिना  किसी  अतिरिक्त  वेतन  के  साल  भर  में  ३१  दिन  ज्यादा  काम  करेंगे  तो  सरकार को  कुल  कितना

 लाभ  होगा  ?

 वेतन  य्रायोग  की  इन  सिफारिशों ने  कर्मचारियों  की  पदोन्नति के  बारे  में  भी  जो  सिद्धांत  रखा

 है  वह  कर्मचारियों  के  हितों  के  विरुद्ध  है  ।  इन  सिफारिशों  ने  पदोन्नति  संबंधी  पहले  की  सारी  नीति  को

 काट  दिया  है  |  पहले  चार  बार  इस  समस्या  पर  चार  प्रमुख  निकायों  ने  विचार  किया  था  भ्र  कुछ

 सिद्ध गरी  किये  थे  ।  लेकिन  इस  झ्रायोग  न  उन  सभी  को  उठाकर  ता  में  रख  दिया  है  ।

 अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  को  श्रीवास  रेलवे  रियों  को  अब  तक  मिलने  वाली

 चिकित्सीय  सुविधाएं  को  बन्द  ae  दिया  गया  कौर  इससे  कर्मचारियों  पर  बोझ  बढ़  गया  है
 ~  ae

 अब  उन्हें  आठ  ताने  प्रति  महीने  देने  जबकि  पहले  बाजार  से  खरीदी  गई  दवाओं  का  पूरा  मूल्य

 सरकार  से  मिल  जाता  था  ।  कर्म  चोरियों  के  लिये  ars  art  ही  काफी  पड़  जाते हैं  ।

 में
 त  तन  mate की  इस  बात  से  बिल्कुल सहमत  हूं  कि  कर्मचारियों को  बचतਂ  की  आदत  डालनी

 चाहिये  ।  लेकिन  जिनका  पहले  ही  ad  पुरा  नहीं  होता  उनसे  बचत  कराने  का  मतलब  यही  है  कि

 वे  अपने  रहन  सहन  का  स्तर  श्र  भी  गिराय े।

 दूसरा  खतरनाक  सिद्धांत  यह  रखा  गया  है  कि  भविष्य  निधि में  जमा  किये  रुपयों की  ठीक

 वही  राशि  कर्मचारियों  को  उनकी  सेवा  की  समाप्ति  पर  दे  दी  जायेगी  ।  यानी  यदि  are  किसी  के

 पांच  रुपये  भविष्य  निधि  में  जमा  किये  जात ेहैं  तो  २०  साल  बाद  उसे  पांच  रुपये  ही  मिल  जायेंगे  ।

 लेकिन  बीस  साल  बाद  रुपये  का  मूल्य  कितना  गिर  जायेगा  ।  art  भी  हम  पांच  रुपयों  से  चीजें

 नहीं  खरीद  सकते  जितनी कि  PERE  में  खरीद  सकते  थे  ।  बींस  साल  बाद  तो  उन  पांच  रुपयों  से

 art  के  मुकाबिले  एक-तिहाई  वस्तुयें
 भी  नहीं  खरीदी

 जा  सकेंगी  ।  इसका  मतलब  है  कि  रियों
 पर  बोझ  ज्यादा  बढ़ाया जा  रहा  है

 भविष्य  निधि  की  श्रीनिवास  योजना  का  oat  यह  होगा  कि  जिस  कमंचारी  को  कभी  भत्तों

 सहित  Roy  रुपये  मिलते  उसे  भविष्य  निधि  काट  कर  ra  कुल  १०३  रुपये  ही  मिलेंगे  ।  इसी  तरह

 कुल  ११९  रुपये  पाने  वाले को  ants  ११६  रुपय  ही  मिलेंगे  i  उसकी  भविष्य  निधि  १०

 प्रतिशत  के  हिसाब  से  काटी  जायेगी  ।

 श्री  जगजीवन
 राम

 :
 दस  प्रतिशत  काटा  जायेगा

 ?
 आपको  ठीक  ठीक  पता  नहीं  है  ।.

 श्री  नाथ  पाई
 :

 हर  श्रेणी  के  लिये  भविष्य  निधि  का  दर  झ्र लग  झ्र लग  है  ।  मैंने  इसीलिये  एक

 निश्चित  श्रेणी  का  उल्लेख  किया है  ।  माननीय  मंत्री  यदि  इससे  सहमत  नहीं  तो  इसके  विरुद्ध

 ais  पेश  करे ं।

 शी  मोरारजी  देसाई  :  अकड़  पेशा  किये  जिनको  श्राप  नहीं  जानते  ।

 श्री  नाथ  पाई  sha  सरकारी  क्वार्टरों  की  समस्या  लीजिये  ।  oath तक  जिस  कर्मचारी  को

 कुल  ११०  रुपये  मिलते  उसे  ६  रुपये  में  देने  पड़ते  लेकिन  अब  ११  रुपये  देने  पढ़ेंग े।

 _
 वेतन  मंहगाई  भत्ता  मिला

 देने  उसे  यह
 नुकसान  होगा  ।

 ह  क  ि

 अंग्रेजी  में
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 [att  नाथ

 बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  वेतन  भ्रायोग  ने  सारी  सैनिक  सेवाओं  को  बनाने  का  एक

 खो  fen  है  ।  आयोग ने  कहा  है  कि  श्राचरण  नियम  बिल्कुल  सन्तोषप्रद  war  नियम ४क  शर

 ve  सन्तोषप्रद  हैं  ?  सरकारी  कर्मचारी  इनको  हटवाने  के  लिये  बरसों  से  शांतिपूर्ण  आंदोलन  कर  रहे

 थे  ।  यानी यह  कहना  भी  अपराध है  कि
 te

 म  भूखा
 हूं

 प
 2

 फिर  में  पूछता  हूं  कि  सरकार
 ने  आयोग  की

 सभी
 सिफारिशों  को  स्वीकार  क्यों  नहीं  किया

 ?

 सरकार  ने  भ्रतिव्यस्कता  की  भ्र वस् था  ५८  नहीं  ५५  ही  रखी है  ।  लेकिन  यदि  सरकार

 दूसरे  दादों में  यदि  मंत्रिगण  तो  कर्मचारी  को  तीन  वर्ष के  लिये  और  सेवा  में  रखा  जायेगा  ।

 इससे  पक्षपात  कौर  भाई  पति  जावाद
 को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  मंत्रिगण  जिस  भी  कर्मचारी  से  खुश

 उसे  तीन  वर्ष  कौर  सेवा  करने दी  जायेगी  ।  सरकार को  ऐसी  शक्ति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  मंत्रियों

 के  स्वयं  विवेक  पर  इसे  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिये  ।

 म  माननीय  गृह-कार्य  वित्त  मंत्री  और  रेलवे  मंत्री  से  श्रतुरोध  करता हूं  कि  वे
 श्री

 भी

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ
 ब

 ठें  ate  उनकी  बातें  सुनें  tara  है  कि  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री

 वेतन  शभ्रायोग  कि  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लेंगे  कि  सभी  के  लिये  एक  सामान्य  परिषद्

 जाये  ।  माननीय  मंत्रिगण  सरकारी  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों से  मिलें  अर  श्रनियमितताश्ं  को

 टूर  करें  ।

 वेतन आयोग ने  तो  कर्मचारियों  की  खाद्यानों  पर  पानी  फेर  ही  दिया  है  ate  wa  यदि  सरकार

 भी  उनके  लिये  कुछ  नहीं  तो  इस  सभा  को  सरकार  से  कहना  चाहिये  कि  वह  अपने  कर्मचारियों

 के  साथ  न्याय करे  ।  मध्य  प्रदेश  की  घटनाओं से  हमें  कुछ  सीखना  चाहिये  ।  इस  समस्या पर  सोचना

 चाहिये ate  सरकारी  कर्मचारियों  के  साथ  न्याय करना  चाहिये  ।  तभी हम  कमंचारियों को  कार्यक्षम

 अर  निष्ठावान  बना  सकेंगे  |

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  देखकर  मुझे

 यह  कहावत  याद  पड़ी  है  :  खोदा  पहाड़  कौर  निकली  ate  वह  भी  ast  गली  सी  ।  इसਂ

 वेदन  का  प्रभाव  बहुत  ही  बुरा  पड़ेगा  ।  मूझे  सबसे  बड़ी  चिन्ता  तो  यह  है  कि  इस  प्रतिवेदन  में  सरकारी

 कर्मचारियों  समस्याश्रों  जिस  दृष्टिकोण  से  विचार  करने  की  कोशिश की  वह  कार्मिक

 संघीय  आंदोलन के  मूल  दृष्टिकोण से  बिलकुल  ही  भिन्न  है  ।

 सब  से  पहली  बात  तो  यह  कि  इस  आयोग  में  कार्मिक  संघों  की  are  से  एक  भी  व्यक्ति  नहीं  रखा

 गया  ।  वरदाचारी  आयोग में  कार्मिक  संघों  का  एक  प्रतिनिधि  रखा  गया  था  ।  दूसरी  चीज  यह  कि

 इस  प्रतिवेदन  में  उचित  वेतन  की  परिभाषा  बड़े ही  विचित्र  ढंग  से  की  गई  है  ।  वह  पहले के  तीनों

 श्रायोगों--१९१२  के  इस लिंग टन  १९२३  के  ली  आयोग  कौर  वरदाचारी

 की  परिभाषा  से  भिन्न  है  ।  सरकार  पहले  ही  यह  सिद्धांत  मान  चुकी  थी  कि  क्मेचारियों  की  कार्यक्षमता

 बनाये  रखने  के  लिये  जरूरी  है  कि  उनको
 केवल  निर्वाह

 वेतन  के  wera भी  कुछ  सुविधायें दी

 जानी  चाहियें  ।  इस  आयोग  ने  इस  सिद्धांत  को  धता  बता  दी  है  ।

 €३  प्रतिशत  सरकारी  कर्मचारी  तीसरी  और  चौथी  श्रेणियों  के  उनको  इन  सिफारिशों

 से  कोई
 भी  लाभ  नहीं  होगा  ।  रेलवे

 के
 द्वितीय

 वर्ग  के
 जिस  एकाउन्ट  sas

 को
 कभी

 तक
 भत्ते

 वजह  मिलाकर  कुल  १३७  रुपयें  मिलते  wa  १४२  रुपये  मिलेंग े|
 लेकिन  पहले

 जहां  उसके

 sat में
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 ७  रुपये  २  भविष्य  निधि  में  कटते  श्री  ९  रुपये  लगान  कटेंगे  |  इस  प्रकार  उसे  हर  महीने

 २रुपये  wad  कम  मिलेंगे  ।  भर  प्रथम  ग्रेड  के  एकाउन्टस  क्लर्को  को  हर  महीने
 ¥  रुपये

 १०  भ  भ्र ति रिक्त  मिलेंग े।

 चौथी  श्रेणी
 के

 कमंचारियों
 के  श्रब  तक  ४  रुपये  ३  amt

 भविष्य
 निधि  के  काट कुल

 ८५  रुपय  23  wa  मिलते  लेकिन  श्री  इसके  बाद ५  रुपये  १३  अन  भविष्य  निधि  के  काट  कर

 कुल  ८६  रुपये  ३  art  यानी  ३  रुपये ६  ard  भ्रमित
 ।

 लेकिन  संभी  को  साल भर  में  ३१  दिन  ज्यादा  काम  करना  पड़ेगा  |

 डाक  तथा  तार  विभाग के  चौथी  श्रेणी  के  चपरासियों  वगैरह को  कुल  ७५  रुपये  मिलते

 कौर  श्री  ८०  रुपये  लेकिन
 ५

 रुपय  भविष्य  निधि  में  काट  लिये  जायेंगे
 ।

 यानी  मिलेगा कुछ  भी

 नहीं  ।  ३५  रुपया  बुनियादी  वेतन  पान  वालों  को  अवश्य ही  ढाई  रुपये का  लाभ  होगा  ।

 डाकियों को  भी  कुछ  नहीं  मिलेगा  ।  ४७
 रुपये  बुनियादी  वेतन  पाने  वालों  को  १  रुपया  हर

 महीने  ज्यादा  ate  ४६  रुपये  पाने  वालों  को  १  रुपया कम  मिलेगा  ।  बड़े  डाकियों को  हर

 महीने  २  से  लगाकर
 ४

 रुपय  हर  महीने  कम  मिलेंगे  ।]

 डाक-तार  विभाग  के  उन  क्लर्कों  को  हर  महीने  २  से  लगाकर  रुपये  हर  महीने  कम  मिलेंगे

 जिनको  प्रभी  ७०  से  लगाकर  १७०  रुपये  तक  मिलते  हैं  ।  नीचे  के  क्लर्कों  को  हर  महीने  ८  से  लगाकर

 १९  रुपय  तक  कम  मिला  करेंगे  |

 इस  विमान  आयोग  ने  उचित  वेतन  की  उन  सभी  परिभाषाओं  को  ठुकरा  दिया  है  जिनका

 निरूपण  पहले  के  कई  आयोग  कर  चुके  थे  ।

 हम  पहले  से  मांग  कर  रहे  थे  कि  कार्यक्षमता  अवरोध  को  हटा  देना  चाहिये  ।

 लेकिन  इस  आयोग  ने  उसे  हटाने की  बात  तो  उसे  कायम  रखने के  साथ  ही  उसके बाद  अधिक

 दर  से  होने  वाली  वेतन  वृद्धि  को  भी  हटा  दिया है  ।  आयोग  ने  इस  सिद्धांत  को  स्वीकार  ही  नहीं

 किया  है  कि  कार्यक्षमता अवरोध  पार  करने  के  बाद  वेतन  वृद्धि  की  दर  बढ़ा  दी  जानी  चाहिये |  रेलवे

 में  प्रथम  वर्ग  के  ि 'काउन्टस  क्लर्कों  को  कार्यक्षमता  पार  करने  के  पहले  शर  उसके  बाद  भी

 ८
 रुपये  की  दर  से  ही  वार्षिक  वेतन  वृद्धि  मिलेगी

 ।

 आयोग  के  प्रतिवेदन  में  इस  सिद्धांत  के  संबंध  में  भी  कोई  चर्चा  नहीं  की  गई  है  कि  मूल्यों को

 स्थिर  रखने  उनको  स्थायित्व  देने  का  दायित्व  सरकार  का  है  ।
 यदि  निर्धारित  मुल्य  का  सिद्धान्त

 मान  लिया  तो  कर्मचारियों  को  कोई  कष्ट  ही  न
 रह  जाता ।

 कर्मचारियों  के  वर्गीकरण  के  मामले में  भी  बड़ा  घपला किया  गया  सभी  मान्य  सिद्धांतों

 को  पता  बता  दी  गई  आयोग  ने  अपनी  सिफारिशों  की  वाय  fate  की  तिथि  R—V—-KE  निश्चित

 की  लेकिन  सरकार  ने  उसे  मन  माने  ढंग  से  बदलकर  १-११-५९  कर  दिया है  ।  इस  प्रकार भी

 कामना  रियों
 को  ही  घाटे  में

 रखा  गया  है  ।  इतना  ही  सभी  प्रकार
 को  छुट्टियों  में  कठौत

 सरकारी  कर्मचारियों  से  देश के  विकास के
 बिना  किसी  बतन  वृद्धि  श्रमिक  काम  करन

 को  कहा  गया  है  ।
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 यह  योग  के  एक  पिटारे  तरह  बन  गया  था  ।  लोगों  को  इससे  बड़ी-बड़ी

 ang  at  ।  लेकिन  जब  उसे  खोला  गया  उसमे ंसे  एक  मरी  मक्खी  भी  नहीं  निकली ।  इसलिये

 सारे  कमेंचारी  व्यग्र  हो  उठ  बौखला  गये  हैं  ।  श्र  बौखलाया  आदमी  सब  कुछ  कर  सकता

 है  1.  इसलिये  सरकार  को  चेत  जाना  चाहिये  कौर  कर्मचारियों के  साथ  ऐसा  अन्याय नहीं  होने  देना

 चाहिये  हमारे  हमारी  are  हमारी  सरकार  के  भीं  हित  में  यही  है  ।

 महोदय  ।  यह  चर्चा  कल  भी  जारी  रहेगी  ।

 इसके  लोक-संभा  १८  १९४५९/२७  १८८१

 के  ग्यारह  बज  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 का

 ha  wast  में
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 की  अनुसूची  २  में  संशोधन  का  प्रारूप  दिया  शुभ्रा  है  ।

 (x)  राष्ट्रपति  द्वारा  केरल  राज्य  के  संबंध  में  जारी  की  गई  दिनांक  ३१

 १९५९  की  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  केरल

 बाट  तथा  माप  १९५८  की  धारा  ४३  की

 SI-ATAT  (५)  के  भ्रन्तगंत  केरल  गजट  में  प्रकाशित  केरल  बाट

 तथा  माप  aXs  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली
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 RR  ३२३

 दिनांक  ५  १९५९  की
 जी०  एस०  म्रार् ०  संख्या

 दे
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 IRL  लक  595.0  की  दि ने  धारा  ४३ख  की (७)  समुद्र  सीम

 धारा  (४)  के  भ्रस्तगंत  निम्नलिखित  श्रधघिसुचनाओं  कीं  एक-एक

 प्रति

 (  )  ,
 दिनांक  ५  PERE  की

 जी०  एस०  कार  संख्या
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 (at)  दिनांक  ५  PELE  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 Q3RY |

 दिनांक  ५  PELE  की  जी०  Uo  करार  संख्या

 (  )  दिनांक  ५  PeuE  की  जी०  एस०  ज्वार  संख्या

 १३३८  ।

 राज्य सभा  से  सचदेवा  RIRYX-FF

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  संदेश  को  सूचना  दी  कि  राज्य  सभा  ने

 प्रगति  १४  १९४९  की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा  २

 दिसम्बर  RENE  को  पारित  किये  गये  केरल  राज्य  विधान  मंडल

 का  GENE  को  बिना  किसी

 शोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  |
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 न  केश  परमार  हुये  दुबक  समारोह  में  विद्याथियों  पर  गोली  चलाने

 तथा  लाठोचाजें  को  कथित  घटना  को  जोर  दिक्षा  मंत्री  का  ध्यान

 दिलाया |

 शिका  मंत्री  को
 ०

 ले  श्रीमाली  )  ने  उस  संबंध में  एके  वक्तव्य  दिया

 समिति  के  लिये  निर्वाचन  क  क  ROR ss

 TT  दास प्पा  ने  प्रस्ताव  किया  कि  इस  सभा  के  सदस्य  श्री  मथुरादास  माथुर
 के  स्थान  जिन्हों ने

 त्याग  पत्र  दे  दिया
 ३०  १९६०  को

 समाप्त  वाली  at  water  के  लिये  प्राण बालन  समति  के  सदस्य

 जी  प्र करन के  अप  में
 से  एक  सदस्य  चुने  |  प्रस्ताव

 स्वीकृत  ह्री  |
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 २८२६  दैनिक  संक्ष

 विषय  पृष्ठ

 २७६८ aoa के  बारे  में  संविहित  संकल्प--श्रस्वीकृत

 श्री  खुश वक्त  राय  ने  राष्ट्रपति  द्वारा  RH Vonys  को  प्रस्थापित  चीनी

 उत्पादन  शुल्क  )  १९५९  (2eKxe  का

 देश  संख्या  ३)  के  अनुमोदन  के  बारे  में  सं  कल्प  प्रस्तुत  किया  |  विचार

 के  बाद  संकल्प  प्रस्वीकृत  FAT  |

 चिधेयक--पारित  VWIEGHaaR

 (१)  राजस्व  तथा  अ्रसेनिक  व्यय  मंत्री
 ब०  गोपाल  ने

 प्रस्ताव  किया  कि  चीनी  उत्पादन
 exe

 पर  विचार  किया  जाये  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  खंड  वार  विचार

 के  बाद  विधेयक  पारित  gar  |

 (2)  उद्योग  मत्री  मनु भाई  ने  प्रस्ताव  किया  कि  भारतीय

 प्रफुल्ल  )  PERE  पर  विचार  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  खंड  वार  विचार  के  बाद  विधेयक  पारित

 हुमा  |

 श्र  चीनी
 के

 मूल्य  के  बारे  में  प्रस्ताव  «  QROSR-QGOG

 श्री
 खश वक्त

 राय  ने  कहा  कि  गन्ने  शौर  चौनो  के  मूल्य  की वुद्धि  के  प्रशन  पर

 बिचार  किया  जाये  |  श्री  बाजपेयी  ने  उस  पर  एक  स्थानापन्न

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  |  श्री  खुश वक्त  राय  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर

 दिया  |  स्थानापन्न  प्रस्ताव  रावत  हुआ  अर  चर्चा  समाप्त  हुई  ।

 aaa  arin  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  .  ह  २८०८-१८

 श्री  न."ायणनकूट्टि  मेनन  नें  प्रस्ताव  किया  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 चोरियों  को  उपलब्धियों  ate  सेवा  की  शर्तों  संबंधी  जांच  आयोग

 के  मरातब  तत्संबंधी  सरकारी  संकल्प  are  वित्त  मंत्री  द्वारा  ३०

 PeuE  को  सभा  में  दिये  गये  वक्तव्य  पर  विचार  किया

 जाये  |  चर्चा  समाप्त  नहीं हुई

 १८  gave/2o  STR  के  लिये

 खनिज  तेल  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  संशोधन

 यक  तौर  विवाहित  स्त्रियों  को  सम्पत्ति  विधेयक  पर

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  करना  व  उन्हे  पारित

 वेतन  wat  के  प्रतिवेदन  पर  अग्रेतर  रोक  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  सं  कल्प  |

 य


